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श्यामपुर उत्तराखण्ड का एक सुंदर सा गाँव है। वहाँ सभी लोग 
सुख-शांति से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अचानक वहां 
गाँव के किनारे पर एक फकीर आकर मिट्टी का एक ढेर बनाता है, 
उस पर चादर डालता है और फिर उसके बगल में एक झोपड़ी बनाकर 
रहने लग जाता है। अब श्यामपुर के लोग आते-जाते लोगों को वह 
फकीर या मजार का खादिम बहलाता-फुसलाता है और लोग वहाँ 
माथा टेकने लगते हैं। लोगों की श्रद्धा को बढ़वाकर वह खादिम दूसरे 
चरण में भोले-भाले ग्रामीणों से कहता है कि वे अपने खेत में ही एक 
छोटे से कोने कहीं मजार बना देंगे, तो वह आकर उस मजार पर 
नमाज पढ़कर उसे भी सिद्ध बना देगा। खादिम के बहकावे में आकर 
एक ग्रामीण ऐसा ही करता है और अपने खेत में मजार बनाकर वहाँ 
प्रतिदिन दिया-बत्ती करने लग जाता है। 

लोगों का आना जाना बढ़ता है तो वहाँ एक दानपेटी रख दी जाती 
है। अब खादिम हर सप्ताह आकर उस दानपेटी से राशि निकालकर 
ले जाता है। शनैः-शनैः वह खादिम, उसी ग्रामीण के पैसों से मजार 
पर टिन डलवा देता है, उसे पक्का निर्माण करवा देता है । इधर मजार 
पर लोगों का आना-जाना बढ़ता है, उधर गाँव में कुछ और मुस्लिम 
परिवार आकर बसने लगते हैं और मजारें भी बढ़ने लगती है। 

अचानक गाँव में लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ने लगती हैं। गाँव 
की लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के झाँसे में आकर अपना सर्वस्व उन्हें 
सौंपने लगती है। अब गाँव में कभी गर्भस्थ होने से, कभी इज्जत के 
डर से, कभी मजार के खादिम के नाराज होने के डर से, तो कभी 
बाहुबल के सहारे हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से निकाह करने 
लगती हैं। कभी-कभी तो इस कार्य में हिंदू लड़कियों के परिवार भी 
दबाव में आकर सहमति देने लगते हैं। 

इस कथा में केवल गाँव का नाम काल्पनिक है, बाकी सब जो 
लिखा है वह उत्तराखण्ड के कई ग्रामों की स्थिति का सच्चा कच्चा- 


चिद्टा है। उत्तराखण्ड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, कन्वर्जन्न, व्यापार 
जिहाद इसी प्रकार हजारों ग्रामों में अपने पैर पसार चुका है। 

इस प्रकार की घटनाओं के बढ़ते जाने पर उत्तराखण्ड की पुष्कर 
सिंह धामी की सरकार इन घटनाओं का संज्ञान लेती है और स्थिति 
को समझती है । बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, किंतु पुष्कर सिंह 
इसे अपनी तेज कार्य योजना से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। 
उत्तराखण्ड सरकार का बुलडोजर चलने लगता है और ऐसी सैकड़ों 
नकली मजारों पर बुलडोजर चलाकर मजारों को ध्वस्त करके मजार 
के आसपास कब्जा की गई सैंकड़ों-हजारों एकड़ जमीन को भी इन 
खादिमों से मुक्त कराता है। 

अब शासन-प्रशासन के देखने में यह भी आता है कि शासकीय 
ही नहीं बल्कि निजी जमीन पर भी ये दिखावटी और अपराधी प्रकार 
के खादिम मजारों के सहारे कब्जा किए बैठे होते हैं । इन जमीनों के 
हिंदू जनजातीय स्वामी इन अपराधी खादिमों के बहकावे में आकर, 
जिन्न-जिन्नात के प्रकोप के भय से अपनी जमीनें, पैसा, लड़कियां 
सब कुछ इन अपराधी खादिमों को दे रहे होते हैं। 

पिछले दिनों देहरादून के समीप पछुवा नामक ग्राम में ऐसे दो प्रकरण 
देखने में आए थे, जब अवैध मजार को हटाने गये प्रशासन को हिंदू 
समाज के जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोगों ने रोकने का 
प्रयास किया। इन भोले-भाले हिंदू ग्रामीणों का कहना था कि ये मजारें 
तो उन्होंने स्वयं अपनी मन्नत पूर्ण होने पर बनवाई है। 

प्रशासन जब मामले की गहराई में गया तो ग्रामीणों ने बताया कि 
उनको किसी कष्ट के निवारण के लिए खादिम ने मजार पर बुलाया 
तो वे गये थे। इसके बाद वहाँ के खादिम ने उन्हें बहला-फुसलाकर 
मन्नत करवा ली और उनसे कहा कि ₹आप की इच्छा पूरे होने पर 
चादर चढ़ाना और अपनी जमीन पर बाबा का मजार बनवा देना फिर 
आपको इतनी दूर यहाँ आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मजार 
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के कारण आपका खेत भी दोगुनी उपज देने लगेगा।₹ 
कहीं-कहीं तो इन अपराधी खादिमों ने भोले-भाले ग्रामीणों से 
उनके मंदिरों को ही मजार में बदल देने और पूजा पद्धति को बदलने 
हेतु भयभीत करके तैयार करवा लिया था। कई स्थानों पर निजी 
जमीनों पर बनी इन मजारों के पास अन्य मुस्लिम परिवार मित्र बनकर 
बस जाते और इसके बाद सभी प्रकार के अपराध वहाँ होने लगते। 
भोले-भाले जनजातीय और अनुसूचित जाति के हिंदू ग्रामीण अपनी 
जमीन और लड़कियों को अपने हाथों से छूटते हुए देखते और हाथ 
मलते ही रह जाते थे। 

उत्तराखण्ड की पुलिस ने जब इन मजारों की जाँच की तो इसके 
पीछे एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की बात सामने आई। यह 
गिरोह बेरोजगार मुस्लिमों को खादिमों के कपड़े पहनवाकर, थोड़ा- 
बहुत बोलने और झाड़ने फूंकने का प्रपंच सिखाकर लैंड जिहाद व 
लव जिहाद हेतु तैयार करवाकर इस प्रकार की घटनाएँ करवाता था, 
और बड़ी मात्रा में आस्था के नाम पर लोगों से पैसा भी निकलवा 
लेता था। 

बड़ी संख्या में इन मजारों पर हिंदू बंधु जाने लगते और धन, 
संपत्ति, जेवर, खाद्यान्न, फल आदि चढ़ाने लगते। इस चढ़ावे से 
फलते-फूलते वहाँ के खादिम अपनी मजार की दूसरी-तीसरी-चौथी 
ब्रांच खोलते जाते थे। कालू शाह, भूरे शाह, बुल्ले शाह और न जाने 
कौन-कौन से शाहों के नाम पर पर ये मजारें बनाई जाती और कमाई 
होने पर यहाँ के अपराधी खादिम बगल के गाँव में जाकर अपनी 
रफ्रेंचायजीर जैसी एक और मजार बनवा लेते थे। 

उत्तराखण्ड की पुष्कर सिंह सरकार पर आरोप लग रहें है कि वह 
दुराग्रह पूर्वक मजारों पर बुलडोजर चला रही है, किंतु सच्चाई कुछ 
और ही है। सर्वोच्च न्यायालय के 20 जून 2009 के निर्णय के 
अनुसार कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण, पुननिर्माण या जीर्णोद्धार 


जा सकेता 
है। भूमि के दस्तावेज की प्रति के साथ कलेक्टर को आवेदन देकर 
और अनुमति लेकर ही यह कार्य किया जा सकता है। 

पुष्कर सिंह धामी ने इसी न्यायलीन आदेश का पालन करते हुए 
तीन सौ से अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त किया है। ऐसे पचासों 
मंदिरों को और एक गुरुद्वारे को भी धामी सरकार ने तोड़ दिया है और 
शासन की पाँच हजार एकड़ जमीन को ह्यलैंड जिहादह्न से मुक्त 
कराया है। 

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने मई 2023 तक कुल मिलाकर 
3,793 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां मजारों के माध्यम से लैंड 
जिहाद किया गया है। नैनीताल आश्चर्यजनक रूप से इस कुचक्र का 
शीर्ष है जहां चौदह सौ तैतीस स्थान और हरिद्वार भी जहां साढ़े ग्यारह 
सौ स्थानों पर अतिक्रमण करके मजारों के सहारे कब्जे किए गए थे। 
और भी जिलों में यह कहानी बड़े स्तर पर सामने आई है। उत्तराखण्ड 
में ऐसे अवैध ढाँचों के सहारे लगभग बारह हजार हेक्टेयर भूमि अब 
भी इन कथित खादिमों के पास है, जिसे मुक्त कराया जाना है। विशेष 
बात यह है कि उत्तराखंड में इस अभियान को सांप्रदायिक कहकर 
पुष्कर सिंह सरकार के विरुद्ध वातावरण तैयार किया जा रहा है। 
मुस्लिम समाज का प्रबुद्ध, धनाड्य वर्ग व मजहबी नेता भी मजारों 
के माध्यम से अपराध कर रहे इन तथाकथित खादिमों की आलोचना 
नहीं कर रहें है। 

मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध व अमनपसंद नागरिकों, नेताओं व 
मजहबी नेताओं को इस दिशा में आगे आना चाहिये व मजहब के 
नाम पर अपराध कर रहे इन लोगों के विरुद्ध फतवा जारी करवाना 
चाहिये। इसके स्थान पर, उत्तराखण्ड का मुस्लिम समाज इन 
अपराधियों के पक्ष में बन्द, धरने, प्रदर्शन व जुलूस निकालने में रुचि 
ले रहा है, यह दुखद स्थिति है। 


मुफ्त की संस्कृति से पंजाब-डिमाचल की बढ़ी आर्थिक मुश्किलें 


दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सम्मुख वित्तीय संकट के धुंधलके छाने लगे हैं। 
सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों के सामने चुनाव के दौरान वोटरों 
को लुभाने के लिए की गयी फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की घोषणा आर्थिक संकट का बड़ा 
कारण बन रही है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने एवं लोक-लुभावन घोषणाओं के कितने भारी 
नुकसान होते हैं, इस बात को दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सामने खड़ी हुई वित्तीय 
परेशानियों से समझा जा सकता है । इन सरकारों के लगातार बढ़ते राजस्व घाटा व बड़ी होती 
देनदारियां राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही हैं। विकास योजनाओं को तो छोड़े, इन 
राज्यों में कर्मचारियों को वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन देने में मुश्किलें आ 
रही हैं। इन जटिल होती स्थितियों को लेकर 'रेवड़ी कल्चर” पर न्यायालय से लेकर 
बुद्धिजीवियों एवं राजनीति क्षेत्रों में व्यापक चर्चा है। पंजाब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय प्राप्तियों और खर्चे के बीच बढ़ते राजकोषीय 
अंतर को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुफ्त की संस्कृति पर तीखे प्रहार 
करते हुए इसे देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव 
कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जता चुके हैं। नीति आयोग के 
साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों 
पर कोई असर नहीं है। 

कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पंजाब राज्य का राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू 
उत्पाद के 4.99 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 3.87 फीसदी तक जा पहुंचा है। यह बेहद 
चिंताजनक स्थिति है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.42 फीसदी हो गया 
है। यदि अब भी सत्ताधीश वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते एवं मुक्त की सुविधाएं 
देने से बाज नहीं आते तो निश्चित ही राज्य को बड़ी मुश्किल की ओर धकेलने जैसी बात 
होगी। जिसका उदाहरण सामने है कि बीते माह का वेतन निर्धारित समय पर नहीं दिया जा 
सका है। इसके बावजूद सत्ता पर काबिज नेता मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का क्रम जारी 
रखे हुए हैं तो उसकी कीमत न केवल टैक्स देने वालों को चुकानी पड़ रही है बल्कि आम 
लोगों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य का खर्चा 
जहां 43 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, वहीं राजस्व प्राप्तियां 0.76 फीसदी की दर से 
बढ़ रही हैं | जाहिर है, ये अंतर राज्य की आर्थिक बदहाली, आर्थिक असंतुलन एवं आर्थिक 
अनुशासनहीनता की तस्वीर ही उकेरता है। दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी 
की सरकारें हों या हिमाचल प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तमाम तरह 
की मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर भले ही वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का स्वार्थी खेल 
खेला र हो, लेकिन इससे वित्तीय बजट लडखड़ाने ने इन राज्यों के लिये गंभीर चुनौती 
बन रहा हैं। 

दरअसल, जिस भी नागरिक सुविधा को मुफ्त किया जाता है, उस विभाग का तो भट्टा 
बैठ जाता है। फिर उसका आर्थिक संतुलन कभी नहीं संभल पाता। कैग की हालिया रिपोर्ट 


फीसदी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और ऐसी ही अन्य मुफ्त 
सुविधाओं की भरमार के कारण सरकारों के सामने अपने कर्मियों को समय पर वेतन देने के 
लिये वित्तीय संकट है, जबकि वेतन पर आश्रित कर्मियों को राशन-पानी, बच्चों की स्कूल 
की फीस व लोन की ईएमआई आदि समय पर चुकाने में दिक्कत हो रही है । इन जटिल होते 
हालातों को देखते हुए अपेक्षा है कि राजनेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये सन्सिडी की 
राजनीति एवं मुफ्त की संस्कृति से परहेज करें और वित्तीय अनुशासन से राज्य की 
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करें। जब भी ऐसी लोक-लुभावन घोषणाएं की 
जाती हैं तो उन दलों को अपने घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वे जो 
लोकलुभावनी योजना लाने जा रहे हैं, उसके वित्तीय स्रोत क्या होंगे? कैसे व कहां से यह 
धन जुटाया जाएगा ? साथ ही जनता को भी सोचना चाहिए कि मुफ्त के लालच में दिया गया 
वोट कालांतर उनके हितों पर भारी पड़ेगा। जनता को गुमराह करते हुए, उन्हें ठगते हुए देश 
में रेवड़ियां बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर आधे-अधूरे ढंग से 
अमल का दौर चलता ही रहता है। लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंततः 
मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है-अक्सर करों अथवा 
उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के 
समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति 
की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर दिया है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, जो वोट 


बताती है कि पंजाब में एक निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली बांटे जाने से राज्य के , 


लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादे करते हैं । उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले 
कभी विकास के कार्यों जैसे रोड, रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल 
स्कूल और गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते। रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर 
करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होती है। इससे मुफ्तखोरी 
की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के 
जतन करना छोड़ देते हैं। पंजाब में महिलाओं को नगद राशि देने की घोषणा हुई, जबकि 
वहां की महिलाएं समृद्ध है दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की 
सुविधा दी गई है, जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा 
की सुविधा देने से दिल्‍ली में डीटीसी को हर साल 5 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। 
इस राशि का उपयोग दिल्‍ली के इन्फ्रास्ट्रक्कर पर किया जा सकता है। मुफ्तखोरी की राजनीति 
से देश का आर्थिक बजट लडखड़ाने का खतरा है। और इसके साथ निष्क्रियता एवं 
अकर्मण्यता को बल मिलेगा। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम में जीवन निर्वहन करने की 
55 है ऐसे में जब मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा तो काम क्यों 
। 

गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया हैह्न भारत की 
राजनीति से जुड़ी विसंगतियों एवं विडम्बनाओं पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं । चुनाव 
आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की 
बरसात करते हैं, यह शासन-व्यवस्थाओं को गहन अंधेरों में धकेल देता है। मुफ्त की संस्कृति 
को कल्याणकारी योजना का नाम देकर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकी जाती रही है। 
भारत जैसे विकासशील देश के लिये यह मुक्त संस्कृति एक अभिशाप बनती जा रही है। 
सच भी है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी इस स्थिति में है कि कथित तौर पर 
मुफ्त या सस्ती चीजें उसके वोट के फैसले को प्रभावित करती हैं। मुफ्त छरेवड़ीह्न व 
कल्याणकारी योजनाओं में ०. ४8 लन कायम करना आवश्यक है, परंतु वोट खिसकने के डर 
से राजनीतिक दल इस बारे में मोन धारण किये रहते हैं, बल्कि न चाहते हुए भी इसे प्रोत्साहन 
भी देते हैं फ्री बीज या मुफ्त उपहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वोट बटोरने एवं 
राजनीतिक धरातल मजबूत करने का हथियार हैं। मुफ्त उपहार के मामले में कोई भी देश 
पीछे नहीं है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, 
बांग्लादेश, मलेशिया, कनाडा, अंगोला, कीनिया, कांगो, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक 
देश इस दौड़ में शामिल हैं । विकसित देश जहां अपनी जीडीपी का 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत 
तक लोककल्याण योजनाओं में खर्च करते हैं, तो विकासशील देश जीडीपी का 3 प्रतिशत 
से 4 प्रतिशत तक फ्रीबीज के नाम पर खर्च कर देते हैं। भारत में अब जब न्यायालय की 
चौखट पर यह मुद्दा विचाराधीन है, तो संभावना है कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक भार 
डालने वाली घोषणाओं पर नियंत्रण को लेकर कोई राह भारत ही दुनिया को दिखाए। के 

ललित गर 


भाजपा जातिगत जनगणना विरोधी | काश ! राज्य सरकारें सच कहतीं 


भाजपा जातिगत जनगणना की विरोधी है तो उसकी सरकार का एक बड़ा घटक 
जदयू बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का श्रेय ले रहा है। बिहार में उसे अपनी 
राजनीति को मजबूत बनाने के लिए इस मुद्दे का सहारा लेना पड़ रहा है। वजह यह 
भी है कि बिहार सरकार के एससी -एसटी और ओबीसी के लिए राज्य में आरक्षण 
की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसद किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट ने खारिज 
कर दिया है। अगले वर्ष वहां चुनाव है और जदयू के पास अपनी साख बचाने का 
कोई और रास्ता नहीं है। कुल मिलाकर देश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। 
हिन्दू धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा मनमानी करने में असफल हो रही है। 
इससे संदेश यह भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार अब मजबूत सरकार नहीं रह 
गई है। जाहिर तौर पर इसका दूसरा पक्ष यह है कि विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। 
देखना दिलचस्प होगा कि दो बैसाखियों के सहारे देश में चल रही यह सरकार हिन्दू 
धर्म से जुड़े अपने एजेंडों को लागू कर पाती है या उसके घटक दल उससे नाता 
कब तोड़ते हैं हालांकि भाजपा के नेता बेशक कह रहे हैं कि यह सरकार अपना 
कार्यकाल पूरा करेगी। 

ताजा उदाहरण असम सरकार का फैसला है कि विधानसभा में शुक्रवार को 
जुमे की नमाज के लिए दो घंटे का विराम खत्म कर दिया जाएगा। देखने में यह 
फैसला बहुत छोटा है। इसका असर इतना भर होगा कि विधानसभा के मुस्लिम 
सदस्यों को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। लेकिन इस राजनीतिक फैसले का 
प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ेगा । मुमकिन है कि आज जो फैसला विधानसभा 
के संदर्भ में लिया जा रहा है उसी तरह का फैसला अन्य विभागों में भी लिया जाएगा 
और मुस्लिम कर्मियों से कहा जाएगा कि उन्हें नमाज पढ़ने की छूट नहीं दी जाएगी। 
जाहिर तौर पर असम में सत्तासीन भाजपा सरकार के इस फैसले पर आपत्तियों को 
सामने आना ही था। दिलचस्प यह कि ये आपत्तियां केंद्र सरकार के दो घटक दल 
जनता दल यूनाईटेड और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) की तरफ 
से आई हैं। दोनों दलों द्वारा जारी बयान में फैसले की निंदा की गई है और कहा गया 
है कि यह देश हित में नहीं है। किसी भी धर्म के धर्मावलंबियों को उनके धर्मगत 
व्यवहारों से नहीं रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर केद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने असम 
में अपनी सरकार के फैसले के समर्थन में कहा है कि विधानसभा और लोक सभा 
नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं लेकिन यह बात कहते हुए जोशी भूल गए कि जब 
संसद के नये भवन का उद्धाटन हुआ तब किस तरह एक धार्मिक प्रतीक को लोक 
सभा कक्ष में पूरे वैदिक रीतिझरिवाज के साथ स्थापित किया गया था। यहां तक कि 
इसके लिए खास धर्म के गुरेओं को बुलाया गया और यह सब पूरी दुनिया ने देखा। 
वैसे मसला केवल एक फैसले भर का नहीं है जिसके कारण केद्र में सत्तासीन 


सत्य है कि समय के साथ संस्कृतियां बदलती हैं और इनके बदलाव में अहम 
भूमिका परंपराओं की होती है। दुनिया भर में यही होता है भारत कोई अजूबा नहीं 
है। यहां की धार्मिक विविधता इसे सबसे अलग जरूर बनाती है। कई शहरों में 
मंदिर है तो उसके निकट ही मस्जिद गुरु द्वारे और गिरजाघर भी हैं। सभी अपने- 
अपने धर्मों के हिसाब से जीते हैं लेकिन बीते एक दशक से देश की तस्वीर में कुछ 
बदलाव आए हैंजो बहुआयामी हैं। जाहिर तौर पर ये बदलाव बेशक राजनीति के 
तहत किए जा रहे हैं लेकिन इनका असर समाज पर पड़ रहा है। 
अभी तक कुल पांच फैसले ऐसे रहे हैं जिन्हें वापस लेने के लिए केद्र सरकार 
को विवश होना पड़ा है। इनमें वक्फ बोर्ड से संबंधित विधेयक भी है। समान नागरिक 
संहिता ( वु सिविल कोड-यूसीसी) को लेकर भी केद्र सरकार बीच मझधार 
में अटकी है। गृह मंत्री अमित शाह बार-बार दावा करते हैं कि यूसीसी को पूरे देश 
में लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ उन राज्यों में जहां या तो उनके 
दल की अपनी सरकार है या उनका दल वहां की सरकार में साझेदार है समान 
नागरिक संहिता को लागू नहीं कर पा रही है। केद्र सरकार के गले में उपासना स्थल 
अधिनियम-994 की फांस भी अटकी पड़ी है। 
दरअसल मंदिर-मस्जिद की राजनीति को साधने के लिए केद्र में सत्तासीन 
भाजपा के लिए यह अहम है कि वह इस अधिनियम में संशोधन करे। यह उसके 
मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे में शामिल है। 997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री 
पीवी नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने यह खास कानून बनाया था जिसके मुताबिक 
45 अगस्त 947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के उपासना स्थल को 
किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कोई ऐसा करने की 
कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुमार्ना हो सकता 
है। दरअसल भाजपा की नजर में यही वह कानून है जो उसे देश भर के उन मस्जिदों 
को ध्वस्त करने से रोक रहा है जहां उसे लगता है कि वह मंदिर को तोड़कर बनाया 
गया है। जाहिर तौर पर यह राम मंदिर की राजनीति की अगली कड़ी है जिसके 
उदाहरण काशी और मथुरा में खड़े किए गए नये विवाद हैं। ॥ अब भाजपा की 
कोशिश है कि वह किसी तरह इस कानून में बदलाव करे लेकिन लोक सभा चुनाव 
में बहुमत से ३२ सीटें दूर रह जाने के कारण भाजपा अपनी कोशिशों में कामयाब 
नहीं हो पा रही है। इसकी वजह यह है कि उसे जदयू तेदेपा के अलावा भी कुछ 
दलों का समर्थन लेना पड़ रहा है जिनके एजेंडे में मंदिर-मस्जिद विवाद नहीं है। 
इसलिए देखा यह जा रहा है कि हिन्दू धर्म के नाम पर राजनीति को जारी रखने के 
लिए भाजपा अब केंद्र की बजाय उन राज्यों में धर्म आधारित राजनीति कर रही है 
जहां उसके अपने बूते सरकार है। असम और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं जहां 


सरकार का भविष्य खतरे में है। 


भाजपा अपने एजेंडा को लागू करने की कोशिश में जुटी है। 


अलग अलग घटनाओं के लिए दोषी सरकार ही क्यों...? 


स्त्रियों के साथ घटित हिंसा की घटनाओं में आमतौर 
से हर जगह सरकारों का रवैया उन्हें कमतर कर आंकने 
और प्रचारित करने का होता है। आरजी कर मेडिकल 
कॉलेज का उदाहरण तो एक तूला भर है। यहां अगर 
कोलकाता उच्च न्यायालय ओर बाद में उच्चतम 
न्यायालय ने हस्तक्षेप न किया होता, तो मामले की तह 
तक पहुंचना लगभग असंभव ही होता। मैंने विभिन्न 
राज्यों में घटित मिलती-जुलती घटनाओं का अध्ययन 
किया, तो पाया कि सरकारों का रवैया हर जगह एक 
जैसा ही था। शायद यह सत्ता का तर्क होता है कि हर 
घटना के बाद सरकारें या उनके कुछ अधिकारी पहले 
इनकार कर देते हैं, फिर उसे कमतर आंकने का आग्रह 
होता है और जब मीडिया या न्यायपालिका का हस्तक्षेप 
मजबूर कर देता है, तब जाकर वे स्वीकार करती हैं 
कि कुछ गंभीर हुआ जरूर है। 

इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका पुलिस की होती है। 
हर जगह अपने राजनीतिक आकाओं की उंगलियों के 
इशारे पर उसे नाचना पड़ता है। पुलिस राज्य का सबसे 
दृश्यमान अंग है और वही ऐसे संकट के समय काम 
करता दिखता है | निर्भया कांड (2042) के बाद के 
लगभग एक दर्जन मामलों में मैने पाया कि पुलिस ने हर 
बार पहले तो सिरे से किसी आपराधिक घटना से ही 
इनकार कर दिया और जब मजबूर होकर उसे स्वीकार 
किया भी, तो उसकी गंभीरता को कम करके दिखाने 
की हर मुमकिन कोशिश की। जाहिर है, ऐसा उसने 
सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर ही किया होगा। उसकेइस 
आचरण से पुलिस सुधारों से जुड़ी पुरानी बहसों को 
फिर से दोहराने की जरूरत ताजा हो उठी हैं। न जाने 
कब यह संभव होगा, जब प्रदेशों के मुख्यमंत्री यह 
महसूस करेंगे कि उनकी सरकार की छवि किसी घटना 
को छिपाने से नहीं, बल्कि अपराध के साथ सख्ती से 
निपटने और न्यायोचित कार्रवाई करने से बेहतर होगी। 
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 
महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी 
जघन्य हत्या के बाद जिस तरह का आक्रोश देश भर 
की सड़कों पर दिखा, उसे देखकर एक बार तो लगा 
कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब इस श्रेणी 
के अपराध नहीं होंगे, पर हुआ क्या? इसके बाद भी 


देश के अलग-अलग हिस्सों से उसी गंभीरता की या 
कुछ मामलों में तो महिलाओं के विरुद्ध उससे भी गंभीर 
श्रेणी की हिंसा, अत्याचार की सूचनाएं आ रही हैं। इसमें 
किसी राजनीतिक बढ़त की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 
जिन राज्यों से ये खबरें आई हैं, वे अलग-अलग दलों 
द्वारा शासित हैं। लगभग वही स्थिति है, जो निर्भया के 
मामले के बाद देखने को मिली थी। 

6 दिसंबर, 202 की उस ठंड से कपकपाती रात 
में जो बर्बरता निर्भया के साथ हुई थी, उसके विवरण 
पढ़-सुनकर देश भर में उबाल आ गया था और 
सामूहिक गुस्से के विस्फोट ने बहुत कुछ बदल डाला 
था।फौजदारी कानूनों, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य इकट्ठा 
करने और उन्हें अदालतों में पेश करने से लेकर पीड़िता 
के प्रति परिवार और समाज के दृष्टिकोण तक में आमूल 
चूल परिवर्तन हुए। ज्यादा त्वरित और कठोर दंड का 
प्रावधान किया गया। लंबी उबाऊ न्यायिक कार्रवाई को 
तिलांजलि देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले निर्भया मुकदमे 
के दोषियों को यथोचित सजा मिली, चार दोषियों को 
फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, पर क्या ऐसे जघन्य 
अपराधों पर रोक लग सकी ? 

पहले कार्यस्थल के सहकर्मियों की प्रतिक्रिया को 
देखें। मैने निर्भया के बाद की कई ऐसी घटनाओं का 
बारीकी से अध्ययन किया, तो इस तकलीफदेह सच्चाई 
से वास्ता पड़ा कि कार्यस्थल पर अमूमन सभी मामलों 
में वरिष्ठ सहयोगियों ने बजाय पीड़िता के साथ डटकर 
खड़ा होने के मामले को रफा-दफा करने का प्रयास 
किया। कई मामलों में तो उन्होंने पहले पीड़िता को ही 
दोषी ठहराने की कोशिश की। कोलकाता के आरजी 
कर मेडिकल कॉलेज का हालिया प्रकरण तो इस प्रवृत्ति 
की बानगी भर है। इस मामले में मृतका के वरिष्ठ 
सहकर्मियों, जिनमें प्रधानाचार्य भी सम्मिलित थे, ने शुरू 
से ही उसके परिवारीजनों को यह समझाने की कोशिश 
की कि उसने आत्महत्या की है। यह तो कई घंटों की 
जद्दोजहद के बाद जब मां-बाप शव देख पाए और 
उन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों पर चोट के निशान और 
उनसे रिसता खु देखा और उन्होंने शोर मचाया, तब 
जाकर पुलिस और कॉलेज प्रशासकों को मजबूर होकर 
हत्या का मुकदमा कायम करना पड़ा । शायद कार्यस्थल 


के सहयोगी इस बात से भी डरते हैं कि घटना की 
जिम्मेदारी उनके ऊपर आ सकती है। न्याय के पक्ष में 
खड़े होने के लिए जिस नैतिक साहस की जरूरत होती 
है, उसका हमारे समाज में अभाव इस प्रवृत्ति के लिए 
जिम्मेदार है। 

यह निराशाजनक लगता है कि विरोध और भर्त्सना 
की सारी प्रतिक्रियाओं के बावजूद निर्भया कांड के बाद 
भी लगभग हर साल उसी जैसी या उससे भी बदतर कोई 
न कोई घटना घटती रहती है। एक उल्लेखनीय बात 
यह है कि ये घटनाएं देश के किसी एक हिस्से में नहीं 
घटतीं और न ही किसी एक दल की सरकार को इनके 
लिए एकमात्र दोषी ठहराया जा सकता है। अलग- 
अलग भाषिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि 
वाले क्षेत्रों में घटने वाली इन घटनाओं का बारीकी से 
अध्ययन करने पर कुछ अद्भुत समानताएं मिलती हैं 
और में इस लेख में उन्हीं को रेखांकित करने का प्रयास 
करूंगा। 

निर्भया कांड के बाद पीड़िता के परिवारों की 
प्रतिक्रिया आमतौर से बदली है। पहले के मुकाबिले में 
ज्यादा परिवारी जन पीड़ितों के साथ खड़े दिखते हैं। 
अब ज्यादा दिखता है कि मां, बाप या भाई, बहन जैसे 
निकट के रिश्तेदार पीड़िता को ही दोषी नहीं ठहराते 
और उस पर यह दबाव नहीं डालते कि वह अपने साथ 
घटी दुर्घटना की किसी से शिकायत न करे और उसे 
भूल जाए। वे न सिर्फ पुलिस के पास खुद जाते हैं और 
इसरार करते हैं कि उनका मुकदमा लिखा जाए, वरन 
पीड़िता को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वह खुलकर 
अपने साथ घटे को पुलिस या न्यायालय के साथ साझा 
करे | उत्तरोत्तर पुलिस और न्यायपालिका में महिलाओं 
की बढ़ रही संख्या ने इस काम को आसान भी कर दिया 
है। मेरी यह धारणा पिछली कुछ गंभीर घटनाओं के 
अध्ययन पर आधारित है । इसके उलट परिवारों से बाहर 
के समाज की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं है। 
बाहर की दुनिया मुख्य रूप से सरकारों और यदि पीड़िता 
किसी ऐसे रोजगार से जुड़ी है, जिसमें उसका कार्यस्थल 
घर से बाहर है, वहां के प्रशासकों और सहकर्मियों की 
प्रतिक्रिया से संबंधित है इनकी प्रतिक्रिया लगभग एक 
जैसी ही निराशाजनक मिली। 


जहां तक अपराधों और दंड दिये जाने का प्रश्‍न है किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाना है । उसकी 
क्या प्रक्रिया है यह सब हमारे दंड संहिताओं और दंड प्रक्रियाओं का हिस्सा है जिसमें यह भी है कि किसी 
व्यक्ति के एक ही अपराध के लिए कई दंड नहीं दिये जा सकते हैं। वहीं यह भी है कि नैसर्गिक न्याय का 
उल्लंघन किसी भी रूप में नहीं । किया जायेगा। यही कारण है कि अधिकांश आपराधिक मामलों में सबूत 
का भार भी अभियोजन पर है न कि अभियुक्त की पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति के आधार पर है। प्रत्येक 
अभियुक्त को अपने बचाव का भी अधिकार है। इसीलिए वकील दलील के भी प्रावधान कानून में हैं।किसी 
को आप सीधे न तो गोली मार सकते हैं और न ही किसी के द्वारा चुराये गए सामान को ही खुद ही उठाकर 
ला सकते हैं। उसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया है फांसी की सजा का विकल्प मुठभेड़ में गोली मार कर नहीं 
किया जा सकता है उसमें भी पुलिस को अपने बचाव में दिखाना पड़ता है कि सामने वाले ने उस पर गोली 
चलायी या उस पर हमला किया जिसके कारण पुलिस को भी उसी के अनुरूप बल का प्रयोग करना पड़ा। 
भले ही ऐसा न हुआ हो। क्योंकि देश में राजशाही व्यवस्था नहीं है कि 'राजा कहे सो न्याव'। हमारे संविधान 
में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग-अलग व्यवस्था है। जो राज्य का अंग होते हुए 
भी अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कानून 
व्यवस्था को स्थापित करने के नाम पर होने वाली ऐसी बुलडोजर कार्रवाइयों में अपराध एक व्यक्ति करता 
है लेकिन उससे प्रभावित पूरा परिवार होता है यानी दंड परिवार को मिलता है। जबकि इस प्रकार का कोई 
प्रावधान कानून के अन्तर्गत नहीं है। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है तो अदालत का काम दंड देना 
है। अदालत अपने निर्णयों का पालन कार्यपालिका के माध्यम से कराती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 
अभियोजन की कार्रवाई में बुलडोजर भी शामिल हो गया है इसलिए यदि सरकार अदालत में कहती है कि 
किसी व्यक्ति के अपराध में अभियुक्त होने के कारण उसका घर या दूकान नहीं गिराई जाती है, अवैध निर्माण 
होने के कारण ऐसा किया जाता है तो यह पारदर्शिता तो सरकार के कार्यों में भी दिखनी ही चाहिए। सरकार 
के वे अधिकारी कहां बैठे रहते हैं जब इस प्रकार के अवैध निर्माण होते हैं और कार्रवाई तभी क्यों होती है 
जब वह व्यक्ति किसी अपराध के मामले में अभियुक्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अवैध निर्माण और 
अतिक्रमण पर सख्त रुख रहा है जिसका लाभ इस प्रकार की कार्रवाईयों को मिला है । इसलिए जरूरी है कि 
सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है एक गाइडलाइन जरूर तैयार होनी चाहिए जिससे अवैध निर्माण और बुलडोजर 
न्याय के बीच कोई रेखा खींची जा सके | देश के कई राज्यों में सामान्य से लेकर जघन्य एवं घृणित अपराधों 
के आरोपियों और उनके परिवार के लोगों के घर व दुकानों को बुलडोजर से पुलिस और प्रशासन के 
अधिकारियों को लगाकर गिराने में लगी राज्य सरकारों की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। 
सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना पड़ा कि अब वह दिशानिर्देश तय करेगा। जिसके आधार पर ही तोड़फोड़ की 
कार्रवाई की जरूरत होगी तो उसी आधार पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और 
जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है 
क्योंकि हा है? यदि वह दोषी भी हो तो भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बगैर ऐसा नहीं किया 
जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा, किसी का घर 
केवल इसी आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है? राज्य सरकार की 
ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है 
कि वह व्यक्ति किसी अपराध में अभियुक्त था। नोटिस काफी पहले ही भेजा गया था। नोटिस कैसे भेजा जाता 
है कब भेजा जाता है। यह परम्परा उन नौकरशाहों से बेहतर कौन जानता है जो सरकार के मुखिया की नजर 
में अपने नम्बर बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे रहते हैं लेकिन जितने भी कथित अवैध निर्माण 
गिराये गए हैं उसमें एक भी अधिकारी के खिलाफवैसी ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से ऐसे 
कथित अवैध निर्माण बनकर खड़े हो गए थे। कम से कम निलम्बन या बर्खास्तगी तो ऐसे अधिकारियों की 
भी होनी ही चाहिए। राज्य सरकारें अभियुक्तों की संपत्ति के खिलाफ 'कथित तौर पर 'बुलडोजर एक्शन' को 
अपने हाथों में ले लिया है और इसके माध्यम से वह मामले में अभियोजन चलाकर अदालतों के सामने दंड 
की प्रक्रिया का पालन कराने के बजाय स्वयं न्याय देने में लग गई हैं । पिछले कुछ वर्षो से देश की राज्य सरकारें 
लोगों को बुलडोजर न्याय और त्वरित न्याय देने का काम कार्यपालिका अपने नौकरशाहों के जरिए करने में 
लगी हुई हैं । जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को कड़ी फटकार लगाई और सुनवाई की अगली तारीख तय 
की है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राज्य सरकारों के वकील की ओर से यह दलील जरूर दी गई है कि 
आरोप के कारण नहीं बल्कि अवैध निर्माण की वजह से बुलडोजर से ढहाया गया है। काश राज्य सरकार 
सही बोल पातीं। क्या अदालत के सामने ऐसे तर्क रखने वाले बगलें नहीं झांक रहे होते हैं। अधिकारियों का 
इस्तेमाल करके त्वरित न्याय देने का काम यदि सरकारें ही करने लगीं तो अदालतों की जरूरत ही क्या रह 
जायेगी? सरकारें इसे अपनी लोकप्रियता का पैमाना बना रही हैं। चुनाव के दौरान भी जिस प्रकार बुलडोजर 
पर चढ़कर इसका स्वागत किया गया। जीतने के बाद जश्न में इसका उपयोग किया गया बेहतर होता कि ऐसे 
राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रो में भी स्पष्ट रूप से यह कहते और अदालत के सामने भी सच 
बोलने का साहस कर पाते। 


सपा को प्राथमिकता भाजपा को हराना 

अखिलेश यादव ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी के कदम पीछे खींचने की घोषणा 
की। यह निर्णय तब आया जब कांग्रेस ने सपा को हरियाणा में अधिक सीटें देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की 
इस स्थिति ने अखिलेश यादव को एक नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पीछे हटना और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला राजनीति के खेल में एक 
बड़ा बदलाव लाया है। यह कदम न केवल हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और 
महाराष्ट्र में भी इसके गहरे प्रभाव हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस निर्णय के साथ एक महत्वपूर्ण संकेत 
दिया है कि सपा की प्राथमिकता बीजेपी को हराने की है, न कि अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करना। अखिलेश 
यादव ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी के कदम पीछे खींचने की घोषणा की। यह निर्णय 
तब आया जब कांग्रेस ने सपा को हरियाणा में अधिक सीटें देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की इस स्थिति ने 
अखिलेश यादव को एक नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि सपा की प्राथमिकता 
बीजेपी को हराना है और इसके लिए वे हर त्याग करने को तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यह समय अपने 
राजनीतिक लाभ की सोचने का नहीं, बल्कि जनता के दुख-दर्द को समझने और बीजेपी की सियासत से उन्हें 
मुक्ति दिलाने का है। सपा ने हरियाणा चुनाव के लिए 47 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। पार्टी की 
प्रदेश इकाई ने जुलाना, सोहना, बावल, बेरी, चरखी-दादरी, और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी 
नजर गड़ी थी। लेकिन जब कांग्रेस ने सपा को एक सीट से ज्यादा देने से मना कर दिया, तो अखिलेश ने इस 
स्थिति का सामना करते हुए हरियाणा चुनाव से अपने कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया। इस फैसले के साथ 
उन्होंने कांग्रेस को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे उनकी पार्टी की इस चुनावी लड़ाई में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाने की संभावना बनी है। अखिलेश यादव का यह त्याग कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और एक 
मौका दोनों है। यदि कांग्रेस यूपी और महाराष्ट्र में सपा की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, तो इसका असर दोनों 
दलों के रिश्तों पर पड़ सकता है। 


मआरन्यमंत्री के प्रतिष्ठा का प्रशन बना उपच्चुनात 


2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट के अन्तर्गत अयोध्या 


लोकार्पण कर जनसभा की थी आर आलोचना कर हिन्दू भावनाओं को उभारने का प्रयास 


आता है पर पराजय को भुला नहीं पा रहा है ।घाव पर नमक छिड़कने के समान अयोध्या के 
आसपास की अधिकतर लोकसभा सीटों-अम्बेबडकर नगर, बस्ती, बाराबंकी, सुलतानपुर, 
अमेठी में भाजपा को शिकस्त मिली थी। जिस राम मंदिर निर्माण को मोदी सरकार भाजपा व 
आर.एसःएस. अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है जिसे वह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक 
तथा हिन्दुओं की विजय के रूप में देखता था, वहां के आसपास के जिलों की जनता उससे 
मुंह मोड़ लेगी, यह उसने सपने में भी नहीं नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की 
अयोध्या यात्राओं ने भी कभी कोई सार्थक परिणाम नहीं दिया। 

फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है । इस सीट से 
2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जीते थे । 
2024 में उनके लोकसभा में चुने जाने से यह सीट खाली हो गयी है ।इसी तरह अम्बेडकरनगर 
संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कटेहरी विधानसभा सीट आती है। अम्बेडकरनगर पहले फैजाबाद 
जिले में ही हुआ करता था। 2022 के विधानसभा चुनाव में कटेहरी विधानसभा सीट से 
सपा के लालजी वर्मा जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा अम्बेडकरनगर 
से सांसद चुन लिये गये जिसके परिणामस्वरूप कटेहरी सीट रिक्त हो गई है। 

फैजाबाद तथा अम्बेडकरनगर संसदीय सीट पर भाजपा की पराजय की टीस इतनी गहरी 
है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आत्यिनाथ 
ने मिल्कीपुर तथा कटेहरी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने का जिम्मा लिया है। 
आमतौर पर किसी प्रान्त का मुख्यमंत्री उपचुनावों में अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाता 
परन्तु योगी ने इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है । इसलिए मिल्कीपुर व 
कटेहरी के चुनाव परिणाम योगी आदित्यनाथ के भविष्य का निर्धारण करेंगे क्योंकि उनके 
लिए जीवनमरण का प्रश्‍न बन चुका है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समूची प्रदेश सरकार, पूरा भाजपा संगठन तथा 
आरएसएस 2024 के लोकसभा चुनावों में हुई क्षतिपूर्ति के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई 


। अभी हाल में आरएसएस के भाजपा प्रभारी अरुण कुमार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी 
आदित्य नाथ ने लगभग तीन घंटे अकेले में बात की थी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक 
हुई जिसमें मुख्यमंत्री सहित उनके दोनों उपमुख्यमंत्री आरएसएस के भाजपा प्रभारी अरुण 
कुमार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा संगठन मंत्री शामिल थे। इस मीटिंग का उद्देश्य सरकार 
संगठन तथा आरएसएस में पूर्ण समन्वय स्थापित कर आगामी मतभेद भुलाकर उपचुनावों 
में जीत का परचम लहराना है। 

प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला मिल्कीपुर तथा कटेहरी मे सक्रिय है तथा सरकारी 
योजनाओं के माध्यम से जनता को अधिक से अधिक लाभ देने पर लगा है चूंकि लाभार्थी 
वर्ग भाजपा का कोर वोटर रह चुका है इसलिए उसे पूरी तरह साधा जा रहा है । स्वयं मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर तथा कटेहरी का दौरा कर रहे हैं। गत 70 अगस्त को 
योगीआदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की ग्राम पंचायत करमडांडा में तीन संतों की प्रतिमाओं का 


किया था। 8 आगस्त को उन्होंने पुनः मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्र 
देव कृषि विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही युवा सम्मेलन 
भी किया था। 

इसके पूर्व 47 अगस्त को योगी ने कटेहरी विधानसभा सीट के अन्तर्गत स्थित देव इन्द्रावती 
पीजी कालेज कटेहरी में जनपदी स्तर रोजगार मेला एवं वृहद ऋण मेले का उद्घाटन किया 
था। इस मेले में 2500 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्तिप दिए। युवा उद्यमियों को 
2044 करोड़ कर्ज देने की घोषणा की गयी तथा 57 सो छात्र-छात्राओं को टेबलेट बांटे 
गये। यहां भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की कटु आलोचना की। भाजपा, आर.एस.एस. तो 
मिल्कीपुर तथा कटेहरी उपचुनावों में जीत के लिए पूरी तरह सक्रिय है । केन्द्र की मोदी सरकार 
के इशारे पर निर्वाचन आयोग भी परोक्ष रूप से बेशमी के साथ उनकी मदद में आ गया है। 
उत्तर प्रदेश के 0 रिक्त विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जम्मू कश्मीर व हरियाणा के 
विधानसभा चुनावों के साथ क्यों नहीं की गयी, चुनाव आयोग के पास इसका कोई तर्क 
नही है। बहानेबाजी में निर्वाचन आयोग छोटे स्कूलों के शरारती बच्चों से भी आगे निकल 
चुका है । उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं की गयी जिससे कि भाजपा को अपने कील- 
कांटे दुरुस्त करने का मौका मिले। पार्टी में आंतरिक भेद बरकरार हैं, निष्ठावान पुराने 
कार्यकर्ता खामोश हैं, प्राथमिक शिक्षकों की एवं उनहत्तर हजार की भीर्ती में पिछड़ों एवं 
दलित के साथ हुए अन्याय की काट अभी टूट नहीं पायी है। 

जम्मू-कश्मीर व हरियाणा के विधानसभा चुनाव गत 7 अगस्त को घोषित हो चुके हैं। 
उसके बाद ही गत 22 अगस्त को लखनऊ में आर.एस.एस. के प्रतिनिधि भाजपा गठबंधन 
व मुख्यमंत्री सहित दोनों उप-मुख्यमंत्रियों की बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति बनी। 47 
अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेहरी एवं 78 अगस्त को मिल्कीपुर गए। अभी 
और भी निकट भविष्य में दौरों की उम्मीदें हैं । नयी-नयी लोकलुभावन घोषणाएं होंगी, विपक्षी 
दलों के नेताओं की खरीदफारोखत कर भाजपा में शामिल रने का हाईवोल्टेज ड्रामा रहेगा। 


संघट की बगावत 


08 सितम्बर 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


ब्जा ब्वाजा घार्बा म्यार्मिब्यज इऊब्तां सस्‍्थागम्माज्जिब्याज ल्वान्टव्नाब्या 


महिलाओ के लिए तीज पर्व का बड़ा महत्व है जिसका सामाजिक 
और मार्मिक रूप से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है कहरतालिका 
की तीज अवसर पर भाई या पिता जी के द्वारा बहन या दीदी को तीज 
मनाने हेतु मायके लाने के पश्चात अपने मायके में ही अपने पति के 
भावी जीवन की कामना और दीघार्यु जीवन के साथ-साथ परिवार 
की खुशहाली के लिए उपवास रखती है जिसे तीज या हरितालिका 
तीज का उपवास कहते है । 

उपवास - महिलाये निर्जला उपवास रहकर माता पार्वती और 
शिवजी की आराधना कर अपने पति की उज्जवल भविष्य की कामना 
करते हुए यह उपवास सभी महिलाये अपने मायके में रखती है पोला 
त्यौहार के पश्चाततीज तिथि को ही तीज का यह उपवास पड़ता है 
जो की बड़ा ही पावन दिन है जिस दिन सभी महिलाये खुशहाल 
भविष्य के लिए उपवास रखती है साथ ही कुंवारी कन्या भी एक 
योग्य वर की प्राप्ति के लिए भी यह उपवास रखती है शास्त्र में मान्यता 
है कि इस प्रकार कठोर तपस्या और उपवास के पश्चात माता पार्वती 
ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था इसलिए इस 
उपवास का महत्व बहुत बड़ा है इसी तरह से उपवास रखकर माता 
पार्वती और शिवजी की आराधना करने से निश्चित ही अपने वांछित 
वर को प्राप्त होती है शायद इन्हीं शुभेच्छाओ के साथ ही सभी माता 
इस व्रत को बखूबी रखती है इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना करती 
है साथ ही साथ नंदी की भी पूजा आराधना किया जाता है । इस 
पूजा अर्चना में पूरे महिलाये पूर्ण अर्थात सोलह सिंगार करके के पूजा 
करने हेतु है उपस्थित होती हैं और पूजा के विभिन्न सामग्री जेसे 
अक्षत चंदन गुलाल और अन्य सामग्रियों के साथ पूजा स्थल पर 
पूजा करते हुए पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न करती है 24 घंटे तक 
निर्जला निराहार इस उपवास को रखा जाता है । 

ब्रत नियम -उपवास हेतु यह नियम है कि एक बार उपवास रखने 
के बाद हमेशा इस उपवास को रखना पड़ता है यदि किसी भी कारण 
से एक बार उपवास की कड़ी टूट जाती है तो फिर से उपवास की 
शुरूआत नहीं किया जा सकता है इसलिए इस उपवास की शुरूआत 
सोच समझ कर ही करना पड़ता है 

तीज पर्व सामाजिक संदर्भ - 

दो कुल या परिवार का का संगम - तीज के इस पर्व को यदि 

आधुनिक संदर्भ में देखेंगे तो जीवन के नये नये आयाम प्राप्त होते है 


= हे & व हू < व्यय #+।. 
संस्कार के उपरांत एक लड़की अपने मायका को छोड़कर अपने 


ससुराल जाती है जहां पर एक नए परिवार के सभी सदस्यों को 
ससम्मान अपना कर उनके साथ जीवन यापन करने के लिए एक 
नव संसार का निर्माण करती है और यही से आरंभ होता है एक औरत 
की दो-दो कुल को तार देने की एक सुदृढ़ परिकल्पना का जहां 
महिलाएं अपने माता-पिता के द्वार से विदा होकर एक नया घर संसार 
बसाते हुए अपने ससुराल में अपने पति और अपने बाल बच्चों के 
साथ-साथ अपनी सास-ससुर की सेवा करते हुए अपना जीवन यापन 
करती है इसी के साथ-साथ अपने मायके से भी संबंध सदैव विभिन्न 
रीति रिवाज के साथ ही अलग-अलग संस्कारों और त्योहारों के 
माध्यम से अपने मायके से जुड़े रहती है जैसे रक्षाबंधन में मायके 
पहुंचकर राखी बांध कर रक्षाबंधन मनाती है 

सुखद अनुभव साझाकरण -हरतालिका तीज के व्यावहारिक 
पहलुओं पर यदि हम ध्यान दे तो देखने को मिलता है कि अपने- 
अपने ससुराल और जीवन के अनुभव को अपने सखी सहेलियां के 
साथ बांटने का यह एक सुन्दर अवसर प्राप्त होता है जहां पर जीवन 
जीने के गुण अलग-अलग सहेलियों को एक दूसरे से सीखने का 
अवसर प्राप्त होता है ताकी हम सब सभी एक दूसरे के अच्छे गुणो 
का अपना कर सामाजिक बने और अपने सामाजिक दायित्व का 


भली भांति निर्वहन करने का सिख मिलता है की किस तरह 


से अलग-अलग लोगों से मिलकर उनके अनुभव के 
आधार पर अपने जीवन शैली को कैसे सुधारते हुए 
विकास की ओर बढ़े और अपने परिवार के साथ-साथ कि 
समाज के साथ देश को को विकास को कैसे ले जाए 
यह एकता का सूत्र इस त्योहार से प्राप्त होता है महिला 
सशक्तिकरण :- वर्तमान संदर्भ में देखें जो विभिन्न समाज 
की महिलाएं आपस में विभिन्न संगठनों के माध्यम से तीज 
का पर्व मना रही है और बड़े-बड़े कार्यक्रमों का 5 
इस अवसर पर कर रही है जिसमें बिंदी सजाओ फैंसी ड्रेस 
प्रतियोगिता साथ ही साथ है वह कविता लेखन और कविता वचन 
और अपनी संस्कृति आदि का परिचय करा रही है साथ ही साथ 
समाज में जिन्होने अच्छे कार्य किये है उन्हें सामूहिक कार्यक्रम के 
दौरान सम्मानित भी किया जा रहा है जो की महिला सशक्तिकरण 
की ओर एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण प्रयास या कदम कहा जा सकता 
है जिससे महिलाएं केवल सशक्त हो रही है बल्कि समाज में अपना 
स्थान और अपने आप को स्थापित करने में सफल हो रही है इस 
प्रकार से आधुनिक समाज में अपने आप को स्थापित करते हुए 
अपने लिए एक नया मुकाम गढ़ रही है इस तरह इस पर्व के माध्यम 


से महिलाये सामाजिक रूप से सबल और सक्षम हो रही है। संयुक्त 
परिवार का आधार -संयुक्त परिवार की परिकल्पना का आधार स्तंभ 
में हम जाते हैं तो देखते हैं कि दादा दादी काका काकी,नाना नानी 
मामा मामी से सुसज्जित यह क एक संयुक्त परिवार होता है जीवन 
के प्रत्येक पड़ाव में संयुक्त परिवार का बडा ही महत्व होता है इन्हीं 
संयुक्त परिवार में से ही समाज को लब्ध प्रतिष्ठित लोग मिलते हैं और 
इन्हीं के आधार पर युवाओं के माध्यम से पूरे समाज को दिशा देते 
हुए एक नए समाज की ओर आगे बढने का लक्ष्य लेकर जब हम 
सामाजिक दायित्व का निर्वहन भली भांति और बखूबी करते हुए 
अपने जीवकोपार्जन करते-करते अपने संयुक्त परिवार के सभी 
सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना के साथ जब हम जीवन यापन 
करते हैं तब यही संस्कार समाज का एक पहचान बन जाता है यही 
संयुक्त परिवार की कल्पना का आधार है तीज का पर्व जिसमे 
महिलाये उपवास के पश्चात अपने सभी परिवार के घर उनके बुलावे 
पर जाती है जहाँ भोजन सह प्रसाद हेतु जाती है इसी तरह 

एक दूसरे कुशल क्षेम पूछने का सुअवसर प्राप्त होता 

है और जब इस तरह से सभी परिवार एकत्रित होते 

है तब हमे हमारी संयुक्त परिवार की महत्व का 


re ० ` आभास अपने आप है होने लगता है।इस प्रकार 
-*_ से हम देखें तो तीज का पर्व सामाजिक और 


पारिवारिक दायित्व को कैसे पूर्ण करें कि सीख 
देने के लिए प्रतिवर्ष आता है माताएं बहने अपने 
परिवार और अपने पति की कुशलता के साथ ही 
साथ पूरे परिवार की शुभकामनाएं के लिए ईश्वर से 
निर्जला उपवास रखकर प्रार्थना करती तथा अपने मायके 
और ससुराल के बीच मधुर सबंध का भी नींव रखती है इस प्रकार 
से एक जन्म के साथ को सात जन्मो तक साथ-साथ चलने की 
ख्वाहिश रखती हुई अपने परिवार के जीवन यापन करती है। 
इस प्रकार से हम देखते है की प्रत्येक तीज व त्योहार हमारे संस्कृति 
और संस्कारों को समृद्ध करने के साथ ही जीवन जीने के नये नये 
गुणों को सिखाते हुये मानव -मानव में मानवता के गुणों को रोपित 
करती है ऐसे ही तीज त्योहारों के माध्यम हमारे देश की संस्कृति का 
उतरोत्तर विकास होता रहता है। 


आमाचानी धमतरी छग 


सांस्कृतिक संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार विवाह 


t 
यहां जश्न पर जशन हैं मनाये जा रहे 
वो नारी की आबरू लूट कर हैं बोटी बोटी खा रहे 
एक दूसरे पर इल्जाम से क्या होगा हासिल 
हम यह कैसे संस्कार बच्चों को हैं दिए जा रहे 
यह कैसी कानून है यह केसे हैं कानून के रखवाले 
आबरू लूटी बेटी की आत्महत्या हैं बता रहे 
कानून के रक्षक ही बचा रहे हैं मुजरिमों को 
ऐसा करके जैसे वो बड़ा नाम हैं कमा रहे 
क्यों इतना संवेदनहीन हो गया हे आदमी 
न उम्र का लिहाज है न रिश्ते नातों का है ख्याल 
बेटियों की सुरक्षा का कोन है जिम्मेवार 
कलेजा फट जाता हे जब बेटियों का देखते हैं ऐसा 


हाल रू € 
हमेशा मोन क्‍यों रहता है क्यों सोया है समाज » 


बहुत सो चुका गहरी निद्रा से अब तो जाग 
गर्जन ऐसी कर जमाना थर थर कांप उठे 
कुचल दे ऐसे अत्याचारियों को क्यों कर रहा लिहाज 
कानून से भी कुछ नहीं होगा न्याय की भी हैं आंखें बंद 


सबूतों के बिना यह आतताई हैं घूमते स्वछंद 
किसी का घर जले या कोई मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 
कानून कुछ नहीं करता तभी तो इनके होसले हैं बुलंद 


नारी को जहां आज भी मानते हैं 
देवी,लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप 
सामने क्यों आ रहा बिगड़े समाज का 


फिर यह विकृत मानसिकता वाला चेहरा कुरूप 
वह भी लोग थे जिन्होंने नारी की आबरू के लिए 
लंकापति रावण और कंस का कर दिया संहार 
कैसे बचेगी नारियां इन भूखे भेड़ियों के जाल से 


सब मिलजुल कर करो इस पर विचार 


अपने बच्चों को दीजिये सब अच्छे संस्कार 


कैसा होना चाहिए नारी के साथ व्यवहार 


माँ की कोख से ही भगवान ने भी लिया है जन्म 
चाहे किसी भी युग में कोई भी रहा हो अवतार 


कुमार शमां 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


पुस्तक समीक्षा: नवोदित रचनाकारों का मार्गदर्शन करती छगन छंद सवैया 


सवैया कविता का एक छंद है जो किसी 
की प्रशंसा में लिखा जाता है [इस छंद में 
प्रत्येक छंद,सामान्य छंद की लंबाई का एक 
चौथाई गुना होता है। सवैया छंद में समतुकांत 
चार समान चरण होते हैं इसके चरणों मे वणों 
की संख्या 22 से 36 तक हो सकती है। 

रसखान घनानंद आलम जैसे प्रेमी भक्त 
कवियों ने भक्ति भावना के उद्देग आवेग की 
सफल अभिव्यक्ति सवैया लिखकर की। 
सवैया ब्रज भाषा मे लिखते हैं। ब्रज काफी 
सरस्व मनोरम होती है। फेसबुक पर गूगल 
ड्राइव लिंक में संग्रहित कृति छगन छंद सवैया 
पढ़ी राजस्थान के छंद गुरु परम आदरणीय 
छगनलाल गर्ग विज्ञ जी द्वारा कई कृतियाँ 
लिखी गई है। 
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,शिल्प सौंदर्य अनुपम है [कालजयी कृति कह 
सकते हैं। 
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प्रस्तुत कृति का प्रथम संस्करण 2020 में 
उत्कर्ष प्रकाशन द्वारा किया गया विज्ञ जी हिंदी 
साहित्य के क्षेत्र में एक ख्यातिनाम कवियों में 
गिने जाते हैं। उनकी लिखी काव्य कृतियाँ 
जीने की कला सिखाती है। अध्यात्म से जुड़ी 
हुई उनकी हर काव्य कृति रहेगी है। 
सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनके सवैया 
समाज मे भाईचारा एकता के भाव पैदा करते 
हैं। छगन छंद सवैया कृति में विज्ञ जी ने 
अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है ।आपकी 
यह कृति अध्यात्म के सरल सहज मार्ग पर 
चलाने का काम करती है [गुरु भक्ति क्या होती 
है इस कृति से सीखा जा सकता है ।भाषा भाव 


आपने यह कृति अपने दोनों सुपत्रों को 
समर्पित की है। आदरणीय दिनेश जी,महेंद्र 
जी इस कृति की भूमिका देश के ख्यातिनाम 
छंद गुरु शेलेन्द्र खरे सोम जी ने लिखी जिसे 
जितनी बार पढ़ो नई लगती है। बहुत सुंदर 
भूमिका लिखी आपने। शुभकामना सन्देश 
साहित्य संगम संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
आदरणीय राजवीर सिंह मंत्र जी,युगधारा को 
संस्थापक सौम्या मिश्रा जी,रामकृष्ण विनायक 
जी के पढ़े। प्रस्तुत कृति में विज्ञ जीने दुर्मिळ 
मतगयंद गंगोदक महाभुजंग अरविंद किरीट 
अरसात मदिरा मुक्तहारा सुखी सवैया लिखे 
हैं जिनमें अंतर की पीड़ा का हल गुरु कृपा 
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बताया है गंगोदक सवैया में साधना का विशद 
वर्णन मिलता है। अरसात सवैया में आत्मा 
के उद्धार का सन्देश निहित है। 

सारांशतः 44 पेज की इस कृति में विज्ञ 
साहब ने मानव को जीने की कला सिखाई 
है। मैं इस कृति के लिए विज्ञ साहब को 
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ।साहित्य जगत 
में यह कृति नक्षत्र की भांति चमकती रहे। 
नवोदित रचनाकारों के लिए यह कृति पथ 
प्रदर्शक का कार्य करेगी। पुनः बधाई। 


समीक्षकः 
डॉ. राजेश कुमार 
शर्मा पुरोहित 


भाजपा ओर सय कालल के तालमेल 
को दुष्प्रचारित करती कांग्रेस 


आजकल कांग्रेस ज्यादा बेचैन नजर आ रही क्यूंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 
चुनाव होने है और कांग्रेस के पास अकेले दम पर भाजपा से लड़ने का सामर्थ्य अभी भी 
नहीं है।हिंदूवादी विचारधारा से काफी दूर निकल चुकी कांग्रेस के पास अब केवल हिन्दुओं 
को तोड़ कर सत्ता पाना ही एक विकल्प है और मुश्लिमों पर पकड़ मजबूत करने के लिए | 
कांग्रेस समय - समय पर संघ को निशाना बनाती रही है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे 
कि मोदी जी के कुशल सत्ता नेतृत्व के आगे कांग्रेस को झुकना होगा और संघ के पीछे 
ध्यान केंद्रित करना होगा लगभग वैसा ही हुआ | जेपी नड द्वारा कही बात कि अब भाजपा | 
को संघ की जरूरत नहीं केवल उस समय चुनावी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में थी जिसे को 
पारिवारिक मामला कहकर कांग्रेस ने दुष्प्रचारित किया। राहुल का एजेंडा जिस तरह 
लोकसभा में निपट गया अब वैसा ही हाल हरियाणा में है । वह इस बात का द्योतक है कि 
संघ की हालत बहुत मजबूत है और वह सनातन शरणम्गच्छामि की नीति पर चल रहा है। 
इसकी दूसरी वजह संघ के शताब्दी समारोह का विजयादशमी 2025 का आयोजन भी है | 
जो बिना भाजपा के सहयोग से संभव नहीं है और इसे कांग्रेस एजेंडा बनाएगी। विदित हो 
कि संघ की समन्वय बैठक जो केरल के पलक्कड़ में तीन दिन चली उसमें भाजपा के | 
कई दिग्गज मौजूद थे जिससे कांग्रेस के होश उड़े हुए है । इसकी वजह केरल जैसे वामपंथी 
राज्य में संघ की 7500 के लगभग शाखाओं का होना एक उपलब्धि है। और एक सीट 
भाजपा को मिलना भी महत्वपूर्ण हो गया। संघ इसे बड़ी उपलब्धि बतौर देख रहा है वह 
त्रिपुरा राज्य की तरह भाजपामय बनाने केरल को प्रतिबद्ध है । बैठक में राहुल गांधी की 
जाति जनगणना का जोरदार विरोध रहा। इसके लिए संघ प्रमुख ने हिंदुत्व पर पुनः जोर देने 
की बात कही। क्योंकि भाजपा अच्छी तरह जानती है जब जब वोटर जातियों में बटा है 
उसने हिंदुत्व को ठेंगा दिखाया है। इंडिया गठबंधन और प्रतिपक्ष नेता का कहना कि हर 
हाल में जातिगत मतगणना करवाएंगे ताकि देश को खंड खंड किया जा सकें और सबकी 
भागीदारी सुनिश्चित हो यह केवल एक चाल है। संघ और भाजपा से कांग्रेस के पसीने छूटे 
हुए हैं हिंदुत्व को बाट जाति जनगणना वाला उनका घिसा-पिटा पैंतरा बुरी तरह पिट चुका 
है। संघ प्रमुख ने शीघ्र ही योगी आदित्यनाथ से मिलने की जानकारी दी है जिसने कांग्रेसी 
चिंता और बढ़ा दी है। विदित हो कथित आतंक के विरुद्ध बुलडोजर क्रांति के जनक के 
रुप में संघ के वे चहेते हैं किन्तु उनके प्रदेश में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसे यथावत 
| कायम करने की कोशिश में वे लगे है [योगी पूरे तरह सफल हो गए है । इसलिए मोदी शाह 
| उनसे खुश हैं ये रिश्ते शायद सुधर रहे । संघ शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन- सामाजिक 
समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय स्वत्व और नागरिक कर्तव्य के 
आधार पर एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक परिवर्तन की योजना बना रहा है [संघ शताब्दी वर्ष में 
पंच परिवर्तन के तहत सामाजिक समरसता देशव्यापी परिवर्तन के लिए अभियान चलायेगा। 
यह कोई नई बात नहीं है । महिला सुरक्षा हेतु फास्ट ट्रेक की बात भी हुई। बांग्लादेश में 
अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा हुई। वायनाड त्रासदी को भी याद किया गया। 
समसामयिक विषयों पर भी बात चीत हुई जो आमतौर पर होती है। इस बैठक में खुलकर 
कुछ लोगों ने संघ के साथ समन्वय ना होने की बात को अस्वीकार किया। उनका कहना 
था कथित नेताओं के अहंकार से ही लुटिया डूबीं। संघ ने बराबर काम किया है। जबकि 
कुछ लोगों का कहना था लोकसभा चुनाव से पहले संघ ने समन्वय की बात कभी नहीं 
की इससे संघ के खिलाफ तेवरों को समझा जा सकता है। बैठक के अंत में संघ के अखिल 
भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील 
मुद्दा है| जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अहम है किन्तु जाति जनगणना 
नहीं, इसका बहुत गंभीरता के साथ विरोध किया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय 
की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है इसका राजनीति या चुनाव | 
में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ के जातीय जनगणना वाले बयान 
पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघ ने जातीय 
जनगणना का खुलकर विरोध किया है। यह देश हित में नहीं है इससे 

साफ हो गया है कि ये जातीय जनगणना कराने में पीछे हट रहे हैं। 
पंकज सीबी मिश्रा, 


जौनपुर यूपी 


सूंघट की बगावत 


सातड पर उभरती भाजपा की उगतरक्लड 


पांच अक्टूबर को होने जा रहे मतदान के लिये भाजपा ने 9 विधायकों की टिकटें काटी 
हैं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से उतार दिया है जबकि वे करनाल 
के विधायक हैं। यह सीट कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां से सावित्री जिंदल के पुत्र नवीन 
जिंदल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और सांसद बने हैं बड़ी बात नहीं कि खुद 
सैनी की राह वहां कठिन हो सकती है | पूर्व मंत्री करण देव कांबोज ने भी टिकट न मिलने 
के कारण पार्टी के अलविदा कह दिया है। वे रादौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं 
परन्तु इस बार भाजपा ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो ) से केवल तीन दिन पहले आये 
श्याम सिंह राणा को उतार दिया है जिससे कांबोज नाराज हैं। इतना ही नहीं, मंत्री रणजीत 
सिंह चौटाला ने भी टिकट न मिलने के कारण पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। हालांकि सैनी 
को विश्वास है कि इन सभी को मना लिया जायेगा। वे सभी को पार्टी के मजबूत नेता मानते 
हैं। दूसरी तरफ सावित्री जिंदल ने तो साफ कह दिया है कि यह उनका आखिरी चुनाव है 
और वे कोई भाजपा की सदस्य भी नहीं हैं जो भाजपा नेतृत्व के हिसाब से चलेंगी। उन्होंने 
साफ किया कि वे जनता की इच्छा पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। 

हरियाणा में कांग्रेस की भी बड़ी जंगी तैयारी बतलाई जा रही है | बुधवार को 34 सीटों पर 
चर्चा पूरी कर ली गयी थी, जिनमें से 32 सीटों के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया 
गया। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी चुनावी अखाड़े में उतारने 
का ऐलान कभी भी हो सकता है। यहां महिला पहलवानों तथा विनेश के साथ ओलिम्पिक 
में जो खेला हुआ उसे लेकर भी भाजपा के प्रति लोगों में बहुत क्रोध है। इसके अलावा 
किसानों द्वारा आंदोलन का जो दूसरा दौर चला है, उसका केन्द्र भी हरियाणा ही है। पहले 
आंदोलन के दौरान दिल्‍ली की तीनों सीमाओं (टिकरी, गाजीपुर और सिंघू) पर किसान डटे 


समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी रूढिवादी मानसिकता से मुक्त नहीं 


विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित करता 
भारत भले ही अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुका 
है किंतु वैचारिक जागृति के स्तर पर हमारे समाज का 
एक बड़ा हिस्सा आ भी रूढिवादी मानसिकता से मुक्त 
नहीं हो पाया है वह सोच जो कालाजादू (ब्लैक 
मैजिक ), भूत-प्रेत जैसी अतार्किक बातों से जोड़ते 
हुए तथाकथित दिव्य उपचार शक्तियों पर भरोसा करने 
के लिए उकसाती हैं। बिना विचारे कि परिणाम कितना 
भयंकर हो सकता है । हाल ही में, पंजाब के गुरदासपुर 
के एक गांव सिंघपुरा में शरीर से भूत भगाने के नाम 
पर एक पादरी ने अपने साथियों सहित तीस वर्षीय 
व्यक्ति को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई । पिछले 
कुछ समय से बीमार चल रहा, तीन बच्चों का पिता, 
परिवार का एकलौता कमाऊ सदस्य था। 

इसी गत वर्ष का हृदयविदारक कोच्चि प्रकरण भी 
है-जब जादू-टोने के उद्देश्य से एक तांत्रिक ने दो 
महिलाओं की बलि दे दी थी। जनवरी, 208 में 
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थे, इस बार उन्हें हरियाणा के शंभू में ही रोक दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य 
के कई गांवों में भाजपा प्रत्याशियों को प्रवेश करने से ही मनाही थी। हरियाणा में ताजा हुई 
एक और घटना से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। फरीदाबाद के एक युवा आर्यन मिश्रा 
को भाजपा समर्थित गोरक्षकों ने गो तस्करी के शक में 23 अगस्त को गोली मार दी थी जिससे 
उसकी मौत हो गयी। इसे लेकर वहां का सवर्ण तबका भी खासा नाराज है जिसका असर 
चुनावी परिणामों पर देखने का मिल सकता है। भाजपा से बड़े पैमाने पर नेताओं के त्यागपत्र. 
तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की उत्सुकता हरियाणा के सियासी मौसम में 
बदलाव का संकेत है। 

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस उत्साहित2024 
के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता निभायेंगी अहम भूमिका 

ऐसे में जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिये केवल एक माह का समय बचा हुआ 
है, सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ चली हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में 
जैसे ही भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की, कई नेताओं के इस्तीफों की 
झड़ी लग गयी। इनमें कुछ वर्तमान विधायक हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकट न मिलने 
के कारण त्यागपत्र दे दिये हैं। पहले से कमजोर चल रही भाजपा को इनकी नाराजगी महंगी 
पड़ सकती है, खासकर कांग्रेस की बढ़ती ताकत के बरक्स। रतिया के विधायक लक्ष्मण 
नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दिया ही है, देश की सबसे अधिक धनी 
महिलाओं की सूची में कई मर्तबा शीर्ष पर रहने वाली सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा 
सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर संगठन को मुश्किल में डाल दिया है। उधर 
दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिये इच्छुक लोगों की लम्बी 


- अमन 
बढ़ती वैश्विक आबादी कृषि, उद्योग और घरेलू 
उपयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण 


फेहरिस्त है। सम्भवतः यहां कांग्रेस का आम आदमी पाटी से गठबन्धन हो सकता है। एक 
ओर हा की मजबूती तो दूसरी तरफ भाजपा में मचा घमासान चौंकाने वाले नतीजे दे 
सकता है। 

भाजपा को परेशानी यह भी है कि वहां जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से उसका 
गठबन्धन पहले ही टूट चुका है और वहां एनडीए जैसी कोई चीज रह ही नहीं गयी है। ऐसे 
में अगर टिकट बंटवारे को लेकर पहले से ही ऐसी भगदड़ मच गयी है तो उसके प्रदर्शन पर 
विपरीत असर पड़ना लाजिमी है। इसके विपरीत कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि उसका 
आप के साथ गठबन्धन हो जाये और इसके लिये वह उसके साथ सीटों के सम्मानजनक 
बंटवारे की कवायद में जुटी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 
से कांग्रेस ने यह सबक लिया है कि यथासम्भव गठबन्धन बनाए जाएं। मध्यप्रदेश में कमलनाथ 
ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा गठबन्धन के प्रस्ताव को ' अखिलेश-वखिलेश' 
कहकर हवा में उड़ा दिया था। उससे भी सीख लेते हुए अब गठबन्धन के मसलों को खुद 
राहुल गांधी डील कर रहे हैं। 


जल सरक्षण प्रथाओं को संरक्षित करने की आवश 


संरक्षण केवल नीतियों का नही, बल्कि सामाजिक 
निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस 


तेलंगना के हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति ने तो 
चंद्रगहण के दिन पूजा के उपरांत अपने ही बच्चे को 
घर की छत से नीचे फेंक दिया था। तांत्रिक के 
कथनानुसार, ऐसा करने से उसकी पत्नी लंबी बीमारी 
से छुटकारा पा सकती थी। ऐसी घटनाओं की सूची 
बहुत लम्बी है ।एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 
पिछले दस वर्षो के दरम्यान अंधविश्वास के कारण एक 
हजार से अधिक लोगों ने अपनी जान से हाथा धो 
दिया। वर्ष-2042 से 2024 (तकरीबन नौ वर्षो) के 
दरम्यान जादू-टोना देश भर में 7098 लोगों की मौत 
का कारण बना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 
अभिलेखानुसार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के दृष्टिगत 
जारी आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि वर्ष 2000 से 
2043 के दौरान 350 लोग दूसरों पर काला जादू 
करने के संदेह में मार दिए गए। हमारे उदार लोकतंत्र 
के मौलिक सिद्धांत हमें उन बातों पर भी विश्वास की 
आजादी देते हैं, जिनका कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं 
है । यही आबादी तथाकथित धर्मगुरुओं एवं ढोंगी 
बाबाओं के लिए सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। 
अनुयायियों की भीड़ से घिरे आस्था की आड़ में 
मानवीय संवेदनाओं से खेलने में पारंगत स्वयंभू होने 
का दावा करने वाले ये निर्म वेशधारी खुद को जादुई 
शक्ति सम्पन्न चिकित्सक के रूप में चित्रित करते हैं। 


"र > 
कई बार शिक्षित कहलाने वाले लोग तक इनके झांसे 
में आ जाते हैं। 

बीते जुलाई माह में इसी के दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट में 
एक जनहित याचिका दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश के 
हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के कारण 
27 लोगों के मारे जाने एवं दिल्‍ली के 2048 के 
बुराड़ी कांड में एक घर के 44 सदस्यों की मौत को 
ऐसे ही मामले बताते हुए, याचिकाकर्ता ने समाज में 
सक्रिय अवैज्ञानिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु कठ- 
तर अंधविश्वास-टोना विरोधी कानून बनाने की 
आवश्यकता पर बल दिया। कानूनी नजरिए से देखें 
तो हमारा कानून कुप्रथाओं को हतोत्साहित करता है। 
अंधविश्वास के चलते किसी की जान जाने पर आरोपी 
के विरुद्ध भारतीय के कानून अनुसार, हत्या की सजा 
के तहत कार्रवाई बनती है | दिव्य तरीके से किसी रोग 
के उपचार का दावा करने वालों पर 'ड्रग्स एंड मैजिक 
रेमेडीका एक्ट, 7954' के तहत दंडात्मक कार्रवाई 
का प्रावधान है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओ- 
डिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 
अंधविश्वास रोकने हेतु राजकीय स्तर पर कानून लागू 
किए गए किंतु अंधविश्वास से जुड़ी अनेक घटनाएं 


फिर भी होती हैं। दरअसल, अंधविश्वास से संबद्ध 
प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए केवल कानून लागू 
होना ही काफे नहीं अपितु लोगों को इस ओर धकेलने 
वाले सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत 
है। वहीं शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वैज्ञानिक स्वभाव 
तथा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना उससे कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। यही नहीं, 
अंधविश्वासों को परंपराओं व रीति रिवाजों से सर्वथा 
अलग रखना भी अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार आस्था 
व अंधविश्वास के मध्य स्थित अंतर स्पष्ट होना भी 
जरूरी है। इष्ट के प्रति आस्था मानसिक सुदढ़ता प्रदान 
करती है जबकि अंधविश्वास आंतरिक स्तर पर व्यक्ति 
को निर्बल ही बनाता है। निराधार विश्वास केवल 
समूचे समाज के लिए घातक हैं बल्कि देश की साख 
के साथ राष्ट्रीय विकास को भी प्रभावित करते हैं। 
कानून को उन प्रथाओं पर विशेष रूप से ध्यान केद्रित 
करना चाहिए जो स्वाभाविक तौर पर शोषणकारी हैं 
अथवा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। 
समाज की मानसिकता बदले बिना, मात्र कानून के 
दम पर अंधविश्वासों का अंत संभव नहीं। ताकिक 
सोच ही स्वस्थ समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। 


पानी की कमी और जल संसाधनों में कमी आई है। 
इसका पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आर्थिक विकास 
पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी सतत विकास 
के लिए पानी आवश्यक है। पानी एक सीमित संसाधन 
है, जो जीवन के सभी पहलुओं के लिए आवश्यक 
है। भारत दुनिया के कुल ताजा पानी का सिर्फ 4 
प्रतिशत ही है। एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से 
जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्वार 
लगातार गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन इस संबद्ध को 
और गहरा रहा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस 
बहुमूल्य संसाधन की उपलब्धता और स्थिरता 
सुनिश्चित करने के लिए जीवन के सभी पहलुओं में 
जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। 
इसलिए जल की कमी और संसाधनों के संरक्षण की 
आवश्यकता को दुनिया भर में निकट भविष्य की 
चुनौतियों के रूप में पहचाना जाता है। सरकार ने 
टिकाळ भविष्य के लिए जिन नौ संकल्पो को सामने 
रखा है, उनमें जल-संरक्षण पहला संकल्प है। 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जल संचय 
जनभागीदारी पहल' की शुरूआत की और कहा कि 
जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक 
निष्ठा का भी विषय है तब जागरूकता, जनभागीदारी 
और जन आंदोलन इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। जल 


जनभागीदारी और जनआंदोलन ये इस अभियान की 
सबसे बड़ी ताकत है। गौरतलब है कि जल संरक्षण 
प्रथाओं में कई तरह की गतिविधियां और प्रौद्योगिकियां 
शामिल हैं जिनका उद्देश्य पानी की खपत को कम 
करना और पानी की बबार्दी को रोकना है। जल संरक्षण 
प्रथाओं के कुछ उदाहरणों में कुशल सिंचाई, कम प्र- 
वाह वाले उपकरण और पानी का पुनः उपयोग शामिल 
हैं। जल संरक्षण भारत सरकार की सर्वोच्च 
प्राथमिकताओं मे से एक है देश के कई राज्यों में जल 
संचयन की पुरातन परंपरा रही है। विशेषकर राजस्थान 
तो इसका ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान में जल का 
समुचित प्रबंधन ही हमारी सभ्यता को जीवित रख 
सकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी 
रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता है, जो 
व्यक्तियों, व्यवलायो और सरकारों को स्थायी जल 
प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। 
जल संरक्षण को बढ़ावा देने की कुछ रणनीतियों में 
शिक्षा अभियान, मूल्य निर्धारण तंत्र, विनियमन और 
औद्योगिकी नवाचार शामिल है। जलसंकट की त्रासदी 
का हल खोजने के लिए भारत को दुनिया में सबसे 
आगे खड़ा होना ही होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि 
जनभागीदारी से भारत को जल संरक्षण की दिशा में 
पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनाएंगे। 


महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की तस्वीर नाडीं बदली 


देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है । जब भी किसी समस्या 
से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई 
भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी 
समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यावहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ 
बेलने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार 
के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र 
सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने 
विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे 
में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की 
सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है । इसके अलावा 
मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को 
आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और उन्हें पेरोल की सुविधा न दी जाए।ह्यअपराजिता 
महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन ) विधेयक 
2024ह शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से 
संबंधित नए प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। यह 
बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी 
के लिए जाएगा। इससे पहले 2049 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र 
शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक 
बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों 
विधेयकों को राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन दोनों विधेयकों 
को अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। 

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने 
आई। पीड़िता की शिकायत के बावजूद, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे व्यापक 
विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में एक महिला वेटरिनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या 
की घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अपराधियों को पकडन 
के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, और बाद में आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसने विवाद 
और बहस को जन्म दिया। मणिपुर में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना 
ने हाल ही में बहुत ध्यान खींचा । इस मामले ने स्थानीय हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को 
भी उजागर किया। साल 2073 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड 
बनाया, जिसका मकसद राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना था। मगर, इसका 
अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड की 9 हजार करोड़ रुपए की धनराशि 
का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड बनने से 
लेकर 2024-22 तक, कोष के तहत कुल आवंटन 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, 
जिसमें से 4200 करोड़ रुपए का ही अब तक इस्तेमाल हो पाया है। गौरतलब है कि भारत 
में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में बलात्कार की एक 
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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 
बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं 
के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा 
अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में 
सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज 
हत्या, किडनेपिंग, ट्रेफिकिंग, एसिड अटेक 
जैसे अपराध भी शामिल हैं 


घटना। देश में रेप के मामलों में 96 प्रतिशत से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते 
हैं। रेप के मामलों में 400 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। 
ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न 
तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की 
एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं 


के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं ।इन अपराधों में सिर्फ 
रेपही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध 
भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2042 से पहले हर साल रेप के औसतन 25 हजार 
मामले दर्ज किए जाते थे। लेकिन इसके बाद यह आंकड़ा 30 हजार के ऊपर पहुंच गया। 
2043 में ही 33 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 206 में तो आंकड़ा 39 हजार के 
करीब पहुंच गया था। साल 2022 में औसतन हर दिन करीब रेप के 87 मामले दर्ज किए 
गए।इसी साल 248 रेप या गैंगरेप के साथ हत्या, 3576 रेप, 3288 रेप के प्रयास और 
83344 मामले महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के दर्ज किए 
गए। इन आकंड़ों से जाहिर है कि निर्भया कांड के बाद भी देश में महिलाओं के साथ होने 
वाले अपराधों की तस्वीर नहीं बदली है। दरअसल नेताओं और सरकारों के इरादों में कमी 
है। देश में महिलाओं की सामूहिक तरक्की, पर्याप्त शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और 
अन्य सुविधाओं में इजाफा नहीं होगा, तब तक निर्भया जैसी घटनाओं पर सिवाय चीख- 
पुकार मचाने से कुछ नहीं होगा। यह सब करना सरकारों के लिए आसान नहीं है। इसलिए 
जब भी कोई वारदात होती है, तब कानून में कुछ और धाराएं जोड़ कर सरकारें अपने दायित्व 
की इतिश्री कर लेती हैं। 

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक आ संहिता के साथ-साथ 
2042 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो 
हो, कई तरह के यौन उत्पीडन के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में 
महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया 
गया है। बीते महीने लागू हुए बीएनएस की धारा-64 में बलात्कार के लिए 0 साल से लेकर 
आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं बीएनएस की धारा-66 में बलात्कार 
और हत्या और ऐसे बलात्कार, जिनमें पीड़ित निष्क्रिय हो जाती है, उनमें मौत की सजा का 
प्रावधान है। इसमें 20 साल की जेल की या उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया 
है। गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की 
परिभाषा भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके | पहले 
जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन 
इसके बाद 2043 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, 
जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था।इसके बाद अगर कोई 46 साल और 48 साल 
से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही 
बर्ताव किया जाएगा। हालांकि, इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है। निर्भया कांड 
(2042) के बाद भारत में कई चर्चित बलात्कार की घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव 
जिले में एक 7 वर्षीय लडकी के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई। उत्तर 
प्रदेश के ही हाथरस जिले में एक 49 वर्षीय दलित लडकी के साथ सामूहिक बलात्कार 
और अत्यंत बर्बरता की गई। पीड़िता की मृत्यु के बाद, उसके शव को परिवार की अनुमति 
के बिना रात के समय दफनाया गया। 


आयुष विग में तीन घंटे 
की गुल रही बिजली 


बेहाल डॉक्टर ओर मरीज 

मैनपुरी(जीकेबी)। जिला चिकित्सालय परिसर में 
संचालित आयुष विंग की तीन घंटे तक बिजली गुल रही। 
इससे यहां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के 
डॉक्टर-स्टाफ और मरीजों को गमी में बेहाल होना पड़ा। 
कई बार कहने के बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा फॉल्ट 
को ठीक नहीं कराया गया। नाराज डॉक्टर और स्टाफ ने 
सीएमएस से मुलाकात कर शिकायत की। महाराजा तेज सिंह 
जिला चिकित्सालय परिसर में बनी आयुष विंग में 
होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल का संचालन होता 
है।इस आयुष विंग का निर्माण वर्ष 2045 में हुआ था। परंतु 
निर्माण के बाद से विभाग द्वारा इस भवन की कोई देखरेख 
नहीं की गई | इससे भवन जर्जर होने के साथ-साथ यहां लगे 
बिजली उपकरण भी धीरे-धीरे खराब हो रहे हैं।इसके कारण 
यहां बैठने वाले डॉक्टर और स्टाफ को परेशानियां उठानी 
पड़ रही हैं। कई बार मांग के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के 
अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
शनिवार सुबह बजे आयुष विंग की अचानक बिजली 
गुल हो गई। इसके चलते यहां इलाज के लिए आने वाले 
मरीज और स्टाफ को घंटों गमी में परेशान होना पड़ा स्टाफ 
द्वारा बिजली न आने की जानकारी फोन द्वारा उच्चाधिकारियों 
को दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
लगातार तीन घंटे इंतजार के बाद भी जब बिजली नहीं आई 
तो गर्मी से परेशान डाक्टर और स्टाफ सीएमएस डॉ. 
मदनलाल के पास पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी दी। 


पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जोरदार बारिश,राहत, तापमान भी गिरा 


मेरठ (जीकेबी)। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों 
में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हुई | मेरठ में जहां 
सुबह से ही अंधेरा छाया रहा और फिर जमकर बारिश 
हुई। शामली में भी बारिश के कारण कई जगह 
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पुरानी पशन बहाली के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन 


उन्नाव/पुरवा (जीकेबी)। पुरानी पेंशन बहाली को 
लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन 
किया। इसके बाद काली पट्टी बांध कर काम किया।जिला 
महिला और पुरुष अस्पताल के फार्मासिस्ट सहित अन्य 
स्वास्थ्य कर्मियों ने गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 
काला फीता बांधकर ओपीड़ी व वाडों में काम किया। इसके 
बादमुख्य गेट पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान 
शुभम, वीरेंद्र सिंह यादव, फार्मासिस्ट दिनेश कुमार, संजय 
यादव, अशोक कुमार, स्टाप नर्स मंजू देवी, राम बिलास, 
अनूप कुमार, रत्रेश कुमार व नीरज सिंह, स्टाफ नर्स मंजू 
राही आदि शामिल रहे | वहीं पुरवा सीएचसी में भी विरोध 


दर्ज कराया गया। अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि कार्य 
प्रभावित ना हो इसके लिए काला फीता बांधकर विरोध- 
प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरवा सीएचसी में डॉक्टरों ने काली 
पट्टी बांधकर विरोध जताया। सीएचसी प्रभारी डॉ. दिनेश 
कुमार ने बताया कि छह सितंबर तक हम लोग पुरानी पेंशन 
बहाली को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 
इसके बाद प्रदेश स्तरीय संगठन जो निर्णय लेगा आगे वैसा 
किया जाएगा।इस दौरान डॉ. तपन गुप्ता, डॉ. आदर्श सचान, 
डॉ. यूके सिंह, लैब टेक्नीशियन अंबरीश, दंत सहायक एह- 
सान अली), ज्ञान प्रकाश, छोटेलाल, सुनीता सहित अन्य 
स्टॉफ शामिल रहा। 


वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार, सोपा ज्ञापन 


मैनपुरी (जीकेबी)। दीवानी के 
वकीलों ने कार्य बहिष्कार करने के बाद 
शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री 
को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया । ज्ञापन 
में बताई गई चार मांगों को पूरा कराने की 
मांग की गई है। दीवानी के वकील सौरभ 
॥ यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। 
नारेबाजी करने के बाद मुख्यमंत्री को 
संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। ज्ञापन में 
कहा है कि कासगंज की महिला वकील 


कराई जाए। दो दिन में हत्या करने वालों 

को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। 
ज्ञापन में कहा है कि अधिवक्ता संरक्षण 

अधिनियम विधि आयोग से स्वीकृत 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


महिला अस्पताल में बंद रहा अल्ट्रासाउंड विभाग 
उन्नाव ( )।जिला महिला अस्पताल में 
रोजाना औसतन 400 महिलाएं डॉक्टर को दिखाने 
, पि पहुंचती हैं। इनमें गर्भवती सहित अन्य महिलाओं 
= - को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। 
शुक्रवार को डॉक्टर अवकाश पर होने से महिला 
अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बंद रहा। जांच कराने 
पहुंचीं 33 महिलाएं कक्ष पर ताला लगा देखकर 
मायूस होकर लौट गईं। वहीं, मरीजों ने नाराजगी 
जताई कि अगर डॉक्टर अवकाश पर जा रहे थे तो 
इसकी सूचना पूर्व में देनी चाहिए थी। कई गर्भवती 
महिलाएं कई किलोमीटर दूर से आई थीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे तो बाद में 
आने की बात कहकर लौटा दिया गया। सीएमएस डॉ. फौजिया अंजुम ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में तैनात 
डॉक्टर छुट्टी पर थे। शनिवार को संचालन शुरू हो जाएगा। 


जिला अस्पताल में शराबी ने मचाया उत्पात 
“हे 


kg कराकर प्रदेश में लागू कराया जाए। वकीलों 
को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए जाएं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिला न्यायालयों 
के लिए सुरक्षा मानकों को पूरी तरह लागू कराया जाए। संतोष यादव, सुनील यादव, आशुतोष पांडेय, विपुल 
यादव, जीतू राजपूत, सुरेश यादव, सर्वेद्र यादव, नाजिया हसन मौजूद रहे राम 


चलते गर्मी से काफी राहत मिली है। वह मस्त भी काम 
हो गई है सुबह के समय अंधेरा छा गया और तेज हवा 
से मौसमखुशनुमा हो गया। सरदार वल्लभभाई पटेल 
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम 
वैज्ञानिक डॉक्टर अप शाही का कहना है कि सितंबर 
की शुरूआत में मानसून ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है जिस 


समय हड़कंप मच गया जब इलाज न कराने की बात 
कहकर शराबी भागने लगा और डॉक्टर उसके पीछे 
दौड़ते दिखाई दिए। हमीरपुर जिले में शहर के 
लक्ष्मीबाई तिराहे के पास शराब के नशे में एक 
ट्रक के आगे कूद गया। इसी दौरान पास में 
महिला ने उसका हाथ पकड़कर बचा लिया। युवक 
का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे 
जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज न कराने 
की बात कह युवक वहां से भागा जिसे स्टाफ व 
डॉक्टरों ने दौड़कर पकड़ा। इंजेक्शन न लगाने का 
आश्वासन देकर बांधकर इलाज किया। 

मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहा स्थित देशी शराब 


| रे 9... * 
हमीरपुर (जीकेबी)। जिला अस्पताल में उस 


छः 

के ठेके के पास एक युवक नशे में ट्रक के आगे कूद 
गया। वहां मौजूद एक स्थानीय महिला ने उसका हाथ 
पकड़ कर खींच लिया। ट्रक की टक्कर लगने से युवक 
के हाथ में चोट आ गई | सूचना पर पहुंची पुलिस उसे 
रिक्शे में बिठाकर जिला अस्पताल ले जाने लगी। तभी 
युवक ने रिक्शे से एंबुलेंस के सामने कूदने का प्रयास 
किया। जिस पर पुलिस ने एंबुलेंस से उसे जिला 
अस्पताल भेजा। अस्पताल में शराबी ने जमकर उत्पात 
मचाया। अस्पताल पहुंचने पर युवक वार्ड ब्वाय व 
चिकित्सकों से धक्का मुक्की कर वहां से भागने लगा। 
जहां डॉक्टर व चिकित्सकों ने उसे पकड़ा और 
इंजेक्शन न लगाने का आश्वासन दे बांधकर इलाज 
किया। युवक का नाम व पता ज्ञात नहीं हो सका। 


sh a 
जलभराव की समस्या हुई। हालांकि मौसम खुशगवार 
हो गया है। 

बारिश के चलते वेस्ट में एक बार फिर से मौसम 
बदल गया है। दो दिन में रुक रुक कर हुई बारिश के 


वोम की अधाकषत में हुई जिता स्वास्थ्य समितिको समीक्षा बैठक 


वाराणसी(जीकेबी)। राइफल क्लब सभागार में 
शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला 
स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक 
में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल के बाहर अवैध 
रूप से संचालित दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। 
साथ ही कहा कि किसी भी मरीज को बाहर की दवा 
न लिखी जाए। उन्होंने कहा, अस्पताल परिसर व 
समस्त वाडों में स्वच्छता व साफ-सफाई का प्रोटोकॉल 
सुनिश्चित की जाए। कार्य में किसी भी प्रकार की 
लापरवाही न की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला 
चिकित्सालय और कबीर चौरा स्थित 400 शैय्या युक्त 


एमसीएच विंग में रात में आने वाले मरीजों को भर्ती 
कर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। टीबी 

सीड़ीओ हिमांशु नागपाल ने कहा कि जननी सुरक्षा 
योजना के लाभार्थियों का समय से सौ फीसदी भुगतान 
पूरा कर लिया जाए। पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष 
सिजेरियन प्रसव कम कराए जाने को लेकर सीएचसी 
हाथी बाजार, सीएचसी दुगाकुंड, एलबीएस राजकीय 
चिकित्सालय रामनगर पर नाराजगी व्यक्त की।बैठक 
में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, काशी एनीमिया 
मुक्त अभियान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान 
भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की प्रगति, 


कारण से बारिश का असर दिखाई दे रहा है मेरठ समेत 
आसपास में भी हल्की से मध्यम बारिश अभी बनी 
रहेगी। हालांकि अभी मेरठ में सामान्य से कम बारिश 
दर्ज की गई है अभी बारिश की और भी जरूरत है। 
शुक्रवार की सुबह के समय अचानक से तेज 
आसमान पर बादल छाए और अंधेरा छा गया। करीब 
9बजे तेज हवा के साथ बारिश झमाझम शुरू हो गई 
और काफी देर तक बारिश होती रही। आसमान पर 
अभी भी बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना 
बनी हुई है। बारिश के होने से फसलों को भी काफी 
लाभ मिलेगा। इसके अलावा शहर में भी कई जगह 
पर बारिश के चलते-चल भराव की समस्या को झेलना 
पड़ा। सितंबर की शुरूआत में बारिश के होने के चलते 
प्रदूषण में काफी गिरावट दर्ज की गई है शो के आसपास 
पहुंच रहा प्रदूषण दो दिन से 50 से नीचे आ गया है 
अभी बारिश के कारण आगामी दिनों में भी प्रदूषण का 
लेवल कम रहेगा मेरठ वास साफ हवा में सांस ले रहे 
हैं फिलहाल प्रदूषण से राहत रहेगी। शामली जनपद 
में भी आज सुबह से ही मौसम बदल गया और जोरदार 
बारिश हुई। सुबह के समय शुरू हुई बारिश दोपहर 
तक जारी रही। ऐसे में कई स्थानों पर जलभराव की 


समस्या भी हुई। 


मनौतियों के साथ स्थापित हुईं गणेश प्रतिमाएं 


चीन और भारत ने दशकों पुराने सीमा विवाद का जल्द समाधान के लिए संकल्पित 


चीन, समुद्री सीमा विवाद में दोनों कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, सूनेई, लाओस, मलयेशिया 
इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम से गाहे- बगाहे उलझता रहा है, लेकिन चीन अब सुधर 
रहा है। अपने सुहृढ़ीकरण के साथ-साथ सीमा विवाद सुलझाने की ओर ध्यान देने लगा है, 
भारत के संदर्भ में यह बड़ी बात है। हिन्द-प्रशांत में अमेरिका को भारत का ही कंधा दिखता 
है, लेकिन क्या हम अमेरिका के भरोसे टकराव की राह पर चलते रहे ? चीन के लिए आज 
की तारीख में भारत एक विशालकाय बाजार है और भारत की निर्भरता चीन पर बनी रहेगी, 
यह उस कहावत को चरितार्थ करता है- गधे के बिना धोबी का गुजारा नहीं और न धोबी के 
बिना गधे का। 

चीनी आयात पर भारत की निर्भरता विशेष रूप से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और 
फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण कषत्रं में रही है। कार पार्ट्स का 20 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक 
घटकों का 70 फीसद चीन से आयात होता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण, 
कार्बनिक रसायन मशीनें, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, लोहा और इस्पात, चिकित्सा और 
ऑप्टिकल उपकरण, प्लास्टिक उर्वरक, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, कपड़ा और अन्य घरेलु 
वस्तुएं चीन से न आए तो बाजार में हाहाकार मच जाए। वैश्विक व्यापार में चीन ने खुद को 
एक रविनिर्माण महाशक्तिर के रूप में स्थापित किया है, जो दुनियाभर के देशों को विविध 
उत्पाद प्रदान करता है। 'आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया! महाभियान को सही से 
समझने की जरूरत है। 

पिछले कुछ वष में चीनी उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। उपभोक्ता 
इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, हार्डवेयर और घटक, विद्युत उपकरण, उपरिक और 
रसायन सबसे डिमांडिंग चीने आचातों में से रहे हैं । कार के 20 प्रतिशत हिस्ले और बिजली 
के 70 फीसद कम्पोनेंट्स चीन से ही आ रहे हैं। एपीआई का 70 प्रतिशत और चमड़े की 
वस्तुओं का 40 प्रतिशत हिल्ला चीन से भारत में आयात किया जाता है । नियांत आपात डेटा 
के अनुसार 2023 की पहली तिमाही के अंत में चीन से आयातित उत्पाद बढ़कर 98.5 
अरब डॉलर हो गए थे, जो चीन से भारत में आयात में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि को दशार्ता 
है। सरकार मालूम नहीं क्यों, आम जनता से इस तथ्य को बताने से कतरा रहीं थी। भारत 
और चीन के बीच उभयपक्षीय व्यापार 2024-22 में 45.83 बिलियन डॉलर तक पहुंच 
गया था, जो 2020 में 86.39 बिलियन डॉलर के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है। उन्हीं 
दिनों चीनी सामानों के बहिष्कार के भावनात्मक नारे लग रहे थे। उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के 
सूत्र बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन से भारत में आयात किए जाने 
ठ शीर्ष उत्पाद हैं। इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल 


। 
वैश्विक व्यापार डेटाबेस के अनुसार, भारत ने 2022 में चीन से 30.63 बिलियन डॉलर 
मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे। सेल फोन चीन से भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक 


आयात है। मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक 
साझेदार बन चुका था। दोनों देशों के बीच 8.47 बिलियन डॉलर का उभयपक्षीय व्यापार 
हुआ, जो अमेरिका से आगे निकल चुका है। इसी अवधि में अमेरिका-भारत का व्यापार, 
448.29 अरब डॉलर रहा है। चीन से आयात की रफ्तार से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है 
कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह लेबर प्रॉब्लम है, 
दूसरा कच्चे उत्पाद की कमी सबसे बड़ी बात, चीन के मुकाबले सस्ता उत्पाद बनाने में 
भारतीय कंपनियां विफल रही हैं। 

चीन और भारत ने दशकों पुराने सीमा विवाद का जल्द समाधान करने का संकल्प किया 
है।पिछले सप्ताह 37 वें दौर की कूटनीतिक वार्ता का समापन करते हुए, दोनों देशों ने संबंधों 
को मजबूत करने और सीमा पर तनाव को कम करने का अहद किया है | पेइचिंग बैठक के 
बाद, चौनी विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनो पक्ष बातचीत और परामर्श को मजबूत करने एक- 
दूसरे की वैध चिंताओं को समायोजित करने और जल्द से जल्द एक पारस्परिक रूप से 
स्वीकार्य समाधान निकलने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष सीमा संबंधी समझौतों का सरझी से 
पालन करेंगे और जल्द से जल्द सोमा की स्थिति को सुधारकर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। 
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी हामी भरते हुए कहा है कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य 
चैनलोंर को दुरुस्त करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कहा गया है, रएलएली (वास्तविक 
ent ) का सम्मान, द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए खुनियादी 
आधार है। 

वास्तविक नियंत्रण रेखा से तात्पर्य 3,200 किलोमीटर की प्रभावी सीमा रेखा से है। 
सहमति के अभाव में जिसे आप भी सही से परिभाषित नहीं किया गया है । न तो चेन के बवान 


में और न ही भारत ने इसकी व्याख्या की है।सेमा वार्ता का 34 वां दौर नई दिल्‍ली में आयोजित 
पिछले संस्करण के ठीक एक महीने बाद संपन्न हुआ है। गतिरोध का यह चौथा साल है। 
दोनों पक्षों को लगा कि वार्ता को गति दी जानी चाहिए। तो क्या इसमें पुतिन की भी कोई 
भूमिका है ? इस सवाल को यहीं छोड़ जाते हैं । पेइचिंग में हुई बैठक की सह-अध्यक्षता चीनी 
विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक डांग लियांग और भारतीय 
विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव रंगलाल दाल ने को दोनों पक्षों के राजनयिक, 
राष्ट्रीय रक्षा और आखनन विभाग के कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित थे। सीमा तनाव को 
हल करने के लिए कूटनीतिक बातों का पहला दौर 2042 में आयोजित किया गया था। 
भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने कार्य तंत्र को 'वर्किंग मैकेनिज्म 
फॉर कंसल्टेशन एंड कोआर्डिनेशन ऑन इंडियाचा बॉर्डर अफेयर्स ( डब्ल्यू.एम-सी. से. ), 
नाम दिया गया है वार्ता का प्रस्ताव तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन चियापाओ ने 2040 में 
भारत की यात्रा के दौरान रखा था। उसके प्रकारांतर 2044 में प्रधानमंत्री मोदी के न्यौते पर 
प्रेसिडेट शी भारत आए अहमदाबाद में साबरमती के तट पर जुले का आनंद लिया। उन दिनों 
दिव्य स्वागत से लगा था कि सीमा पर शांति स्थाई रूप से आएगी। 

अप्रैल 2048 में मोदी-शो वुहान में मिले और 2049 में महाबलीपुरम में दोनों विश्व 
नेता बगलगीर हुए, लेकिन 2020 आते आते सीमा तनाव बढ़ गया, जब गलवान घाटी में 
हुई झड़पी में दर्जनों भारतीय सैनिक और उसके लगभग आये चीनी सैनिक मारे गए थे 2022 
के बाद से कम से कम दो बार सीमा पर संघर्ष की खबरें आई हैं। इसके बाद कई वरिष्ठ रक्षा 
स्तरीय और कूटनीतिक बाताएं हुई। इनसे तनाव कम करने में मदद मिली है, लेकिन पश्चिमी 
हिमालय में सैन्य गतिरोध में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। बहरहाल पिछले महीने 
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कजाकिस्तान में एक क्षेत्रीय बैठक के दौरान अपने भारतीय 
समकक्ष सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की। दो सप्ताह बाद लाओस में भी दोनों मिले। 
इन कदमों को मोटे तौर पर दोनों पक्षी द्वारा संबंधों में तनाव को कम करने के प्रयासों के रूप 
में देखा गया है, लेकिन दोनों पक्ष जब तक एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) की व्याख्या 
नहीं कर लेते, भारत-चीन विवाद का स्थाई हल संभव नहीं है। यह एक अवसर है कि दोनों 
देशों की लीडरशिप मिल-बैठकर इसकी सर्जरी करें और नोबेल शांति पुरस्कार के साझ 
हकदार बनें। 4 देशों से चीन की जमीनी सीमाएं मिलती हैं नार्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, 
कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, नेपाल, 
भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम फरवरी 2022 में नेपाल ने सीमा पर अतिक्रमण 
करने का आरोप चीन पर लगाया था। नेपाल की ओर से आधिकारिक तौर पर यह दावा 
किया गया कि चीन, नेपाल के सुदूर पश्चिम, हुमला जिले में अतिक्रमण कर रहा है। हालांकि 
काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने किसी भी अतिक्रमण से इंकार किया था। चीन और भूटान 
के बीच 292 मील लंबी सीमा है। दोनों पक्ष सीमा विवाद सुलझाने के प्रयास में है। 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


भारत को थाईलैंड में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने की आवश्यकता 


पैटॉन्गटर्न, जिन्हें उंग इंग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी चाची यिंगलक शिनावात्रा 
के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली थाईलैंड की दूसरी महिला नेता हैं । उनका चुनाव भारत के 
लिए उनके पिता प्रधानमंत्री थाक्सिन द्वारा स्थापित गर्मजोशी भरे संबंधों को और मजबूत 
करने का एक रणनीतिक अवसर है। थाई राजनीति का यह नया दौर ऐसे समय में आया हे, 
जब भारत का व्यापक लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना 
है। उनके राजनीतिक करियर का उदय एक विशेष रूप से अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के 
बीच हुआ, जब थाईलैंड में संवैधानिक अदालत ने उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्रेथा थविसिन 
को एक विवादास्पद कैबिनेट नियुक्ति के कारण पद से हटा दिया। 

थाईलैंड में सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है। 2006 
और 2044 में हुए दो बार हुए सैन्य तख्तापलट ने देश की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित 
किया। थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, यिंगलक शिनावात्रा, जो पैटॉन्गटर्न की चाची 
हैं, का कार्यकाल भी इसी अस्थिरता का शिकार हुआ। हालांकि, भारत के लिए इन घटनाओं 
के बीच एक रणनीतिक अवसर भी छिपा है। 

थाक्सिन शिनावात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 2007 
से 2006 के दौरान भारत-थाईलैंड संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्थिक-रणनीतिक 
सहयोग बढ़ा। मुक्त व्यापार समझौता हुआ, और संयुक्त सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय नौसैनिक 
रक्षा सहयोग भी शुरू हुआ। समुद्री सहयोग व कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा भारत, म्यांमार 
और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों में उल्लेखनीय 
सहयोग देखा गया। 

भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 947-76 के दौरान भारत-थाई संबंध ठंडे रहे थे। 
4970 के दशक तक थाईलैंड पर सैन्य शासकों का शासन था। 986 में भारतीय प्रधानमंत्री 
राजीव गांधी की थाईलैंड यात्रा ने इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7994 
में शुरू हुई भारत की लुक ईस्ट नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति ने द्विपक्षीय संबंधों 
को नया आयाम दिया। इसके बाद के वर्षों में, दोनों देशों ने अपने आर्थिक और सामरिक 
सहयोग को बढ़ाया। 

बैंकॉक भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक 
जाने में महज चार-पाँच घंटे लगते हैं। अब यदि आप बैंकॉक जाएंगे, तो वहां आपका स्वागत 
थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैटॉन्गटर्न शिनावात्रा की सरकार करेगी। भारत और 
थाईलैंड के संबंध हजारों साल पुराने हैं। चाहे वह व्यापार हो, सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो, 
या फिर सामरिक दृष्टिकोण से जुड़ी साझेदारी हो, दोनों देशों के बीच के संबंध अद्वितीय हैं। 


५ 


आतिथ्य के लिए आपको और पूरे शाही परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। 


पीएम मोदी ने कहा, मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगाँठ पर 740 करोड़ भारतीयों की तरफ से बधाई देता हूँ । हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक 
संबंध हैं। हमारी मित्रता का आधार हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनोंदिन प्रगाढ़ होते रहे हैं उन्होंने आगे कहा,मुझे अत्यंत खुशी है 
कि अपने तीसरे कार्यकाल के शुरूआत में ही आपसे मिलने और भविष्य के विषय में बात करने का अवसर मिला। यह सुख संयोग है कि हम द्विपक्षीय साझेदारी की 
40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जो हमारे लिए उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है इससे 
पहले अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी 3 सितम्बर, 2024 को यहाँ भारत के दूतावास में बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन 


किया। पीएम मोदी ने ब्रुनेई में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। 


ब्रुनेई में वर्तमान में लगभग 44हजार भारतीय रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ रहने वाले भारतीय दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक सेतु का काम करते हैं । इसी 
दिन पीएम मोदी ब्रुनेई की राजधानी बन्दर सेरी बागवान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुँचे। 7958 में बनी मस्जिद काफी बड़ी है और वास्तुकला का एक 
नायाब नमूना है। पीएम मोदी 4 सितम्बर को ब्रुनेई से सिंगापुर जाएँगे। यहाँ वह सिंगापुर के नेतृत्व से बातचीत में शामिल होंगे। सिंगापुर भारत का पुराना साझीदार रहा है 
और बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ रहते हैं । पीएम मोदी का यह दौरा 5 सितम्बर, 2024 को खत्म होगा 


कोल्डन का टाइगर क्या गुल खिलाता है... 


प्रधानमंत्री की त्रि-दिवसीय यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचे 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी तीन दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में दक्षिणपूर्वी एशिया के देश ब्रुनेई पहुँचे है । प्रधानमंत्री इसके बाद सिंगापुर जाएंगे । प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी 3 सितम्बर, 2024 को ब्रुनेई पहुँचे हैं, जहाँ उनका स्वागत राज्य के राजकुमार ने किया। पीएम मोदी ने अपने दौरे के 
बोल्किया से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी और सुल्तान बोल्किया की मुलाकात 4 सितम्बर, 2024 को यहाँ के राजमहल में हुई हे पीएम मोदी ने इस मुलाकात के 
बाद सुल्तान हसन बोल्किया का शुक्रिया भी जताया और दोनों देशों के सम्बन्धों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, हृआपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और 


परंतु, वर्तमान समय में, थाईलैंड का झुकाव चीन की तरफ अधिक होता दिख रहा है, जो 
भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। भारतीयों के लिए थाईलैंड न केवल पर्यटन का एक 
लोकप्रिय केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक 
संबंध गहरे रहे हैं। 2044 में थाक्सिन की बहन यिंगलक शिनावात्रा के प्रधानमंत्री बनने के 
बाद उनके कार्यकाल (204-2044 ) के दौरान भारत और थाईलैंड के बीच कई महत्वपूर्ण 
समझौते हुए, जिनमें रक्षा, सुरक्षा, और व्यापार पर ध्यान केद्रित किया गया। 

हालांकि, 2044 में यिंगलक शिनावात्रा को भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया, और वह 
अब चीन में निर्वासित जीवन बिता रही हैं । इस बीच, थाईलैंड और चीन के संबंध मजबूत 
होते गए। थाईलैंड अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और दोनों देशों के 
बीच व्यापारिक और सैन्य सहयोग में भी तेजी आई है। चीन ने थाईलैंड में बुनियादी ढांचा 
परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया है, जैसे कि बैंकॉक को लाओस-चीन हाई स्पीड रेल से 
जोड़ने का प्रोजेक्ट । इसके अलावा, चीन ने थाईलैंड को 5जी नेटवर्क स्थापित करने के लिए 
हुवावे जैसी कंपनियों के माध्यम से भी सहायता प्रदान की है। 

थाईलैंड में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं अमरीका के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौती 
है। शीत युद्ध के बाद से अमरीका थाईलैंड का प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्ता रहा, लेकिन 
यह स्थान अब चीन ने ले लिया है। चीन ने न केवल थाईलैंड के रक्षा क्षेत्र में अपने प्रभाव 
को बढ़ाया है, बल्कि थाईलैंड के साथ नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। 
इसके अलावा, थाईलैंड ने चीन से बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद वाहन, और पनडुब्बियाँ 
खरीदी हैं। चीन अब थाईलैंड का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। 2023 में 
थाईलैंड में चीन का कुल निवेश 43% बढ़कर 23.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 
थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर चीन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दशार्ता है। 

भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर रहा। हालांकि, इस व्यापार में भारत का हिस्सा कम है। थाईलैंड में भारत का मुख्य 
निर्यात कपड़ा, रत्न और फार्मास्यूटिकल्स हैं, जबकि थाईलैंड से भारत को आयात मुख्य रूप 
से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पादों का है। भारत और थाईलैंड दोनों ही आसियान 
क्षेत्रीय मंच और एशिया सहयोग वार्ता जैसे आंतराष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम करते हैं। 

भारत ने दक्षिणी थाईलैंड में इस्लामी अलगाववादियों से निपटने के लिए थाई लोगों की 
सहायता की, जिसके बदले थाईलैंड ने कंबोडिया में उत्पन्न होने वाले हथियारों की आपूर्ति 
के लिए उनकी जमीन का उपयोग करने वाले भारतीय अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई 
की। 2006 से भारत-थाई नौसेनाओं की अंडमान सागर में प्रतीकात्मक समन्वित गश्त और 


दिन ब्रुनेई के सुल्तान हसनल 


निकाला और न ही उनके खिलाफ कोई बयान दिया। 
यहां तक कि उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बने रहने दिया 


जनवरी 2042 में रक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बावजूद कहीं न कहीं 
दोनों देशों के सुरक्षा संबंध अपेक्षाकृत अविकसित ही हैं। कुल मिलाकर थाईलैंड में भारत 
चीन से पिछड़ रहा है। 

ऐसा तब है, जब दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुराने हैं। थाई संस्कृति पर भारत का 
गहरा प्रभाव है। थाईलैंड बौद्ध धर्म को मानता है, जो भारत से उत्पन्न हुआ है। रामायण की 
हिंदू कहानी भी पूरे थाईलैंड में रामकियेन के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2500 साल पहले 
जब सम्राट अशोक ने सुवर्णभूमि में भिक्षुओं को भेजा था, तब से लेकर आजतक थाईलैंड 
में भारतीय पुजारियों का स्वागत किया जाता रहा है। थाईलैंड की समुद्री सीमा भारत के 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ जुड़ी है। 

दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार थाईलैंड में रहने वाले लगभग 250,000 भारतीय और 
25,000 से अधिक एनआरआई भारत-थाईलैंड संबंधों के जीवंत प्रतीक हैं। आज बड़े 
पैमाने पर भारतीय थाईलैंड की यात्राएं करते हैं। 45 से अधिक भारतीय शहरों से लगभग 
400 साप्ताहिक उड़ानों के साथ सीधे जुड़े थाईलैंड में 2023 में लगभग .6 मिलियन 
भारतीय पर्यटक पहुंचे, तो चीन से 3.5 मिलियन | हालांकि 2023 में महज 0.44 मिलियन 
थाई पर्यटक ही भारत आये। थाईलैंड भारतीयों को तो अधिकतम 5 साल का वीजा देता है, 
लेकिन थाई एलीट वीजा चीनी नागरिकों को 20 साल तक थाईलैंड में रहने की अनुमति 
देता है। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 76.04 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर था, जिसमें भारत से थाईलैंड को निर्यात 5.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर और थाईलैंड 
से भारत को आयात 40.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।इस असमानता को सुधारने और 
दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत को थाईलैंड में चीन के बढ़ते 
प्रभाव का संतुलन करने की आवश्यकता है। 

थाईलैंड में नई प्रधानमंत्री पैटॉन्गटर्न शिनावात्रा के नेतृत्व में एक नया राजनीतिक युग शुरू 
हुआ है। भारत के लिए यह समय महत्वपूर्ण है कि वह थाईलैंड के साथ अपने संबंधों को 
और गहरा करे । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईसा पूर्व चौथी या पांचवीं शताब्दी के भगवान बुद्ध 
के अवशेषों को थाईलैंड भेजकर वहां के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की 
कोशिश की है। लेकिन आज चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच, भारत को थाईलैंड में अपनी 
उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को रणनीतिक, 
आर्थिक, और सांस्कृतिक तीनों ही स्तरों पर ठोस कदम उठाने होंगे। क्या भारत थाईलैंड में 
पैटॉन्गटर्न शिनावात्रा के नये दौर में वहां चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और अपने 
रणनीतिक हितों की रक्षा के साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कोई ठोस प्रयास कर सकता है ? 


झारखंड के चुनाव निकट भविष्य में होने हैं। यही 
कारण है कि भाजपा को झारखंड जीतने के लिए 
चम्पई सोरेन की जरूरत आ पड़ी है। भाजपा में उनका 
क्या भविष्य होगा ? यह तो आने वाला समय बतायेगा। 
क्या भाजपा उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर 
चुनाव में जायेगी ऐसे में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता 
ओर नेता क्या करेंगे? भाजपा में कुछ भी हो सकता 
है क्योंकि जिस प्रकार मध्यप्रदेश, राजस्थान और 
छत्तीसगढ़ में शिवराज, वसुन्धरा, रमन सिंह के साथ 
व्यवहार हुआ और ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनाये गए 
जिनके बारे में शायद उन्हें भी पहले पता नहीं रहा होगा, 
यही सोचते हुए शायद चम्पई भी अपने को भावी 
मुख्यमंत्री समझकर भाजपा की गोद में बैठने के बारे 
में सोचा होगा। 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पई सोरन ने अंततः 
झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता 
पार्टी में शामिल होने के अपने निर्णय की आखिर 
घोषणा कर दी है। चम्पई झामुमो के संस्थापक सदस्य 
रहे हैं। उन्हें कोल्हान क्षेत्र का टाइगर कहा जाता है। 
अपने एक ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री में 


आस्था व्यक्त करते हुए अपने निर्णय की भी जानकारी 
दी है और भाजपा के मुद्दे पर उन्हें बंगलादेशी घुसपैठिए 
भी याद आ गए हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि 
कोई पार्टी इस सम्बन्ध में बात नहीं करती है । उन्हें यह 
सब तब याद आया है जब हेमंत सोरेन ने उनसे उनकी 
वह कुर्सी छीन ली जिसे वे जेल जाने पर दिला गए थे। 
वैसे तो चम्पई झामुमो की राजनीति के वरिष्ठ सदस्य 
रहे हैं इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने को 
मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी समझते ही रहे होंगे 
लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ था तब उन्हें कोई खास 
शिकायत नहीं थी लेकिन जब उन्हें कुसी मिली और 
बाद में चली गई तो उन्हें बहुत कुछ याद आने लगा। 
झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार 
आपरेशन चलाया लेकिन वह आपरेशन सफल नहीं 
हो पाया। यही नहीं हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ 
गए और उनकी पाटी उनके जेल में रहते हुए नहीं टूटी। 
लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब कई विधायकों 
के चम्पई के सम्पक में होने की सूचना मिली 3 तो 
उन्होंने फिलहाल डैमेज कंट्रोल करके चम्पई को ही 
अलग-थलग कर दिया और उन्हें न तो पार्टी से 


गया जबकि वह अपने पेज से झारखंड मुक्ति मोर्चा 
का नाम और झंडा तक हटा चुके थे और दिल्ली यात्रा 
के लिए गए थे। 

देखना यह भी होगा कि चम्पई के साथ भाजपा में 
जाने वाले कितने विधायक आते हैं या चम्पई खुद ही 
शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस 
प्रकार से खेल हुआ वह खेल झारखंड में फिलहाल 
नहीं हो पाया। हिमाचल में भी यह शुरूआत हुई थी 
लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे निपटा दिया। जबकि महाराष्ट्र 
की एनसीपी और शिवसेना दोनों ही विभाजित होकर 
सरकार चला रही हैं और चुनाव आयोग की कृपा से 
वही असली एनसीपी और शिवसेना बन गई हैं। 

चम्पई कोई एक नाम नहीं प्रवृत्ति है, जिनके लिए 
नीति सिद्धान्त पार्टी वगैरह कोई मायने नहीं रखती है। 
भाजपा ऐसे लोगों को 'यूज एंड थ्रो' की नीति से लाती 
है और उसका उपयोग करती आयी है। खुद का 
इस्तेमाल करवाने वाले जब तक बने रहेंगे तब तक 
कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं रह सकती है। भाजपा को 
हर हाल में जीत चाहिए उसके लिए चाहे जो कीमत 
अदा करनी पड़े | चम्पई सोरेन भी भाजपा के लिए 
झारखंड चुनाव के मोहरे मात्र हैं। देखना है कोल्हन 
का यह टाइगर झारखंड के चुनाव में क्या गुल खिलाता 
है और भाजपा को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं कि 
वह हेमंत सोरेन से अपने अपमान का बदला भी 
निकाल सके और भाजपा में अपना भविष्य भी सुरक्षित 
रख सके। 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का 
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। 


बॉलीवुड स्टार जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख अभिनीत 2003 की फिल्म, तुझे मेरी कसम 
43 सितंबर को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने वाली है, निमार्ताओं ने बुधवार को घोषणा की। यह रोमांटिक 
ड्रामा, जिससे रितेश और जेनेलिया दोनों ने अभिनय की शुरूआत की, मलयालम फिल्म निरम की रीमेक है । 
हिंदी संस्करण का निर्देशन के. विजय भास्कर ने किया तथा इसका निर्माण रामोजी राव ने किया। तुझे मेरी कसम 
रितेश और जेनेलिया की वास्तविक जीवन की प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि भी बनी, जिन्होंने बाद में 2042 में शादी 
कर ली और उनके दो बच्चे हैं। 


सपना चोधरी की प्रेरक फिल्म 
को सिल्वर स्क्रीन पर लाने 
की तेयारी में 


मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निमार्ता महेश भट्ट हरियाणवी लोक 
कलाकार और मशहूर डांसर सपना चौधरी के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहे 
हैं। महेश भट्ट, विनय भारद्वाज के साथ मिलकर सपना चौधरी की अनूठी 
और प्रेरक कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैडम 
सपना नाम की इस फिल्म का निर्माण शाइनिंग सन स्टूडियो के बैनर तले 
किया जाएगा। महेश भट्ट इस फिल्म में सपना चौधरी के डांस, गायकी 
और जीवन संघर्ष को दिखाएंगे। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि फिल्म 
में सपना चौधरी का रोल कौन सी अभिनेत्री निभाएगी। इस फिल्म में 
दर्शकों को सपना चौधरी का हरियाणा में डांस से लेकर रेड कार्पेट तक € 
का सफर देखने को मिलेगा। महेश भट्ट ने कहा, सपना चौधरी की कहानी 
सिर्फ एक महिला की जीत नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की बदलती 
सोच और मानसिकता का प्रतीक भी है। यह फिल्म हर उस महिला को 
समर्पित है, जो अपनी पहचान बनाने का माद्दा रखती फिल्म में स्थानीय | 
नृत्य और उसकी दुनिया को भी करीब से दिखाया जाएगा। | 


